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 प्रकाशित  मणिपुर  खाद्यान्न  ले  जाना  नियंत्रण  संशोधन )  १६६१  ॥

 दिनांक  ५  १९६१  की  श्रविसूचना  संख्या  जी०  एसं०  कार  ५०१५  में

 प्रकाशित  बिहार  खाद्यान्न
 ले

 जाते  पर
 नियंत्रण  )

 संशोधन  FEEL
 —--—

 मूल  भ्रंग्रेजी  में

 ५३०१



 ५३०२  सभा का  काय  11.0  LY  १६६१

 दिनांक  ५  अनल  १९६१  की  अधिसूचना az  [  जी०  एस०  कार  Yok

 में  प्रकाशित उत्तर  प्रदेश  खाद्यान्न  पर  लावे  ले  जने  प  ग Stutt  wig  थ  प्रतिबन्ध )  संशोधन

 2ET 2  ।

 रहे  दिनांक  ५  ara  EQ  की  भ्र वि सुचना  संख्या  जी०  एस०  कार  ५०७  में

 प्रकट  लित  राजस्थान  खाद्यान्न  पर  लाने  ने  जने  पर  प्रतिबन्ध )  संशोधन

 आदेश  2ESP  |

 दिनांक  ५  १९  को  संख्या  जी०  एस०  करार  Yor

 में  प्रकाशित  भव्य  प्रदेश  खाद्यान्न  पर  लाने  ने  जाने  पर
 प्रतिबन्ध )

 दूसरा  संशोधन  १९६१  t

 है: 1६ है  असम  गेहूं  तथा  ag  की  चीजें  नियंत्रण  exe Gs  को

 करने  वाली  दिनांक  ५  अप्रेल  १९६१  की  अ्रधिसुचना  संख्या  जी०  एस०

 अर०  Yok  ।

 पश्चिम  बंगाल  गेहूं  अथर्वा  गेहूं  की  चीजें  बुकिंग  पर  प्रतिबन्ध )

 १९४५९  को  रह  करने  वाली  दिनांक  ५  RELL  की  अधिसूचना  संख्या

 जी०  THo  अनार  १०  |

 दिनांक  ६  ग्र शत् नल  १  १  की  अ्रधघिसूचना  संख्या  जी०  एस०  श्रार०  ५११  में

 प्रकाशित  मध्य  प्रदेश  रोलर  ale  की  मिलें  गेहूं  के  प्रयोग  क  विनियमन
 आदेश  १९६१  ।

 दिनांक  १०  ERR  की  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  कार  ५१२

 में  प्रकाशित  बिहार  खाद्यान  ले  जाने  पर  नियंत्रण )  दूसर  wales

 झरा  देश  PERL

 .  41  उ  le
 प्रिस्तकालय  में  रखी  गई ।  देखिये  क्रमशः  संख्या  एल

 ८०  W/E,

 २८४२/६१,  र८४३/६१,  Wve  /eY,  रप४४/६१,  र८४६/६१,  र८४७/६१,  र८४८/६ १९,

 Aave/ sy  तथा  aayo/&2  ॥]

 an  eee

 सभा का  काय

 हसरत-काय  मंत्री  सत्यनारायण  faz)  आपको  श्रीमती  से  मेँ  सोमवार

 १७  REE 2  को  प्रारम्भ  होने  वाले  सप्ताह  में  लिये  जाने  सरकारी  कायें  की  घोषणा

 करता  जो  इस  प्रकार  होगा

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  की  अत दाना  की  मांगों  पर  भ्र ग्रे तर  चर्चा  तथा  मतदान

 वित्त  मंत्रालय  की  अवदानों  की  मांगों  पर  चर्चा  तथा  मतदान

 अनुदानों  की  मांगों  पर  मतदान

 S  frertaras  विशेषकों  पर  विचार  car  उनको  पारित  किया  जानां

 faa  १६६१

 प्रौषिधीय  त्या  प्रशासन  सामग्री  संशोधन  2eeR

 भारी  बंडलों  परिबद्ध  लगाना  विधेयक  १९६०  |
 he

 ony

 उमूर  म्रंग्रेजी  में



 अनुदान
 weet  ॥ 0 ४५  १८८३  ५३०३

 pita  ८  |  डि क  दूसरा
 :  पंत र  इ-कार्य  विभाग  की  झतुदानों  की  मांगों  पर  चर्चा

 कब  होगी
 ?

 म्रध्यक्ष  महोदय  :  घूमते  आरम्भ  में  मंत्रालयों  की  अनुदानों  की  मांगों  पर  ६०  घंटे  नियत

 किये  थे  जिनको  wa  बढ़ते  बढ़ाते  १३०  ा  कर  दिया  गया है  ।  इससे  अधिक  समय  बढ़ाना  मैं

 समझता हूं
 कि  उचित  ait  होगा  ।  इस  सम्बन्ध  में  मेरा  एक  सुझाव  है  कि  एक  समिति  नियुक्त

 को  जातर  जो  निश्चित  समय  में  चर्चा  के  लिए  मंत्रालयों  का  चुनाव  करें  ।  इस  प्रकार  मंत्रालयों  की

 ate  आलोचना  का  अवसर  सिल  जाया  करेगा  |  संसद-कायें  मंत्री  एक  बड़े  ही  सरल चित्त  मंत्री  हैं

 और  में  समझता हं
 कि  वह  कभी  भी  श्रानोचना  किये  जाने  का  श्रीधर  नहीं  देते हैं  ।

 अ्रनुदानों  की  मांगें--जारी

 खान  शौर  इंजन  मंत्रालय--जारी

 pacaat  महोदय  wa  सभा  में  खान  इंधन  मंत्रालय  की
 अनुदानों  की  मांगों

 पर  चर्चा  होंगी  ।

 डा०  कृष्ण स्वामी  इस  समय  हमारे  देश  में  शक्ति  बिजली  तथा

 तेल  से  उदा  है  ।  शक्ति  ही  देश  में  ्रीौद्योगिक  तथा  कृषि  विकास  के  लिए  आवश्यक  होती  है  ।

 बिजली  तथा  तेल  से  १८  प्रतिशत  शक्ति  मिलती  है  ।  इस  १८  प्रतिशत  में  से  ७५  प्रतिशत

 केवल  कोयले  से  मिलता  है  ।  यदि  हम  तेल  को  leat  का  मुख्य  साधन  बना  लें  तो  हमें  अधिक  सुविधा

 से  शक्ति  प्राप्त  हो  सकती  है  ।  हमें  त्री  तक  निश्चित  रूप  में  यह  नहीं  बताया  गया  है  कि

 हमें  ura  ह  जता  तेल  चाहिए  ?  पांच  वर्ज  बाद  हमें  फ़ितना  चाहिये गा  ?  इन  तेल  की  झ्रावस्यकताश्रों

 को  पूर  करने  के  लिए  हमने  कया  व्यवस्था  की  है  ?  तेल  का  आयात  करने  में  क्या  का  नाइयों

 सामने  झापेंगों  4

 हमें  सभी  इतना  ही  पता  है  कि  देश  में  शोधित  लगभग  ६०  लाख  टन  तेल  की  मांग

 इस  समय है  1  इसका  दसवां  भाग  तो  स्थानीय  रूप  से  मिल  जाता  है  तथा  दोष  ८  ०  से  ९०  करोड़

 रुपये  की  लागत  से  आयात  किया  जाता  है  ।  हमें  इरादा  यही  है  कि  आगामी  पांच  वर्षों  में  तेल  st

 मांग  बढ़  जायेगी  PERE  तक  हमें  १४  ०  लाख  टन  तेल  की  आवश्यकता  होगी  ।  यदि  इस  सारे

 तेल  को  ही  देश  में  शोधित  किया  जाये  तो  भी  आयात  का  व्यय  २००  करोड़  रुपय  होगा  ।

 इस  प्रकार  प्रा वश्य  हो  जाता  है  कि  हम  तेल  का  उत्पादन  बढ़ायें  ।  मैं  मानता  हूं  कि  हमारा

 ददा  बहुत  विशाल  है  कौर  यहां  पर  तेल  की  खोज  करना  बड़ा  कठिन  काम  परन्तु  फिर  भी

 आवश्यक  है  कि  हम  तेल
 की

 खोज  करने  में  कोई  कसर  न  उठा  रखें
 ।

 परन्तु  साथ  ही  साथ  समय  का  भी

 ध्यान  रखें  कि  से  खोज  करके  तेल  का  उत्पादन  बढ़ा  दिया  जाये  ।

 बरौनी  शौर  नून मती  सरकारी  क्षेत्र  की  परिष्करि!णयां हैं  ।  हमें  यह  महसूस  करना  चाहिये

 कि  वे  बिना  साफ़  किये  हुए  तेल  के  परिष्करण  की  पर्याप्त  क्षमता  नहीं  रखतीं  ।  उनके  लिये  वित्तीय

 सहायता  चाहिये
 ।

 हमें  यहां  हिचक  नहीं  होनी  चाहिये  कि  वित्तीय  सहायता  कौन  देता  मंत्रालय

 को  इन  सभी  मामलों में  संतुलित  दृष्टिकोण  तथा  भावी  आवश्यकताओं  को  ध्यान में  रखना

 चाहिये  ।
 इसमें  विलम्ब  हमें  बड़ा  मंहगा  पड़  रहा  है  ।

 fat  wa  में



 कतई  अनुदानों कीः  मांगें  १४  EEL

 [eto ०  कृष्ण  स्वामी

 देश  में  बिजली  की  कमी  फिर भी  हम  बनी  की  विंमान  क्षमता  का  पूरा  उपयोग  नहीं

 रहे हैं  ।  इससे  विदेशों  के  लोग  यही  नतीजा  :  निकलेंगे  कि  हम  इसके  बारे  में  गम्भीर  नहीं  हैं  और

 वे  हमारे  देख  में  वि  नियोजन  करने  में  हिचकेंगे  |

 हमें  तेल  सेवायों  के  साथ  करार  करने  में  उचित  शर्तें  तो  रखनी
 पर

 यह  भी  नहीं

 भूलना चा  हुये  क  देश के  विकास  की  श्रावस्यकता सर्वोपरि  है  ।  हमें  इसमें  एकाधिकारी हित  पैदा

 नहीं  होने  देना  चाहिय े।

 हमें  art  सभी  उद्योगों  को  पर्याप्त  मात्रा  में  बनानी  चाहिये
 ।

 तभी
 विकास हो  सकेगा  ।

 तेल  मंत्रालय  को  समूचे  राष्ट्र  के  हितों  को  सामन  चाहिये
 ।  आवश्यकता है  एक  व्यापक

 दृष्टिकोण  अपनाने  की  ।  यह  समस्या  तभी  हल  हो  जब  एक  श्रमिक  यथाथंवादी  दृष्टिकोण

 अपनाया  |

 है  जगन्नाथ  राव  हमारे  एक  अविकसित  देश  में  तेल  परिष्करिंणियां

 ही  औद्योगीकरण की  प्रतीक  बन  गई  हैं  |

 विदेशी  निजी  समवायों  को  शुल्क-संरक्षण  त्यागने  भर  आयात  किये  गये  बिना  साफ  हुए  तेल

 की  कीमतें  घटाने  के  लिये  तैयार  करने  का  श्रेय  माननीय  मंत्री  को  ही  दिया  जाना  चा  ow ~ ‘ea  ।  फिर  भीं

 तेल  सम्बन्धी नीति  at  निर्माणावस्था में  ही  उसमें  दृढ़ता  नहीं  है  ।  प्रा वश्य कता  बात

 कीं  थी  कि  ag  देश  के  आर्थिक  विकास  के  साथ-साथ  ७  बढ़ती  चले  |  पंचवर्षीय  योजना  में  भी

 उद्योग  को  समुचित  स्थान  नहीं  दिया  गया  है  ।

 बिना  साफ  किये  हुए  तेल  के  लिये  हम  at  श्रीराम  तैल-क्षेत्रों  पर  ही  fra हैं

 खम्भात  श्र  अ्रंकलेश्वर  का  तेल-उत्पादन  श्रभी  स्थायी  नहीं  gat  है
 ।

 हमारे  देश  में  पेट्रोलियम  उत्पादों

 की  मांग  तृतीय  योजना  की  समाप्ति  तक  १४०  लाख  टन  तक  पहुंच  जायगी  लेकिन
 हमारा  तेल

 उत्पादन  कुल  ४०-५०  लाख  टन  तक  ही  पहुंचा  है  ।  यह  कांफी  बड़ा  है  ।  निजी  क्षेत्र

 की  परिष्करिणियों  का  भी  उत्पादेन  लेखने  बिनां  साफ  किये  हुए  ६०  लाख  टन  कौर  पेट्रोलियम

 उत्पादों  की  ३०  लाख  टन  की  कमी  रह  जाती  है  ।  सरकार  इस  प्रकार  को  पुरा  करने  के  लिये

 कर  रही

 नहर कोटि या  में  तेल  का  << ©:  में  लगाया  गंया  था  ।  तब  से  कभी  तक  अधिक  कछ

 नहीं  किया  गया  ह  ।
 इससे  देश  को  विदेशी  मुद्रा  की  बड़ी  हानि  हुई  है  ।

 देश  में  तेल  का  पता  लगाने  के  लिय  ae  डटकर  काम  होना  चाहिये  |  देश  में  तेल  की  खपत

 लेखाजोखा  करने  के  लिए  सर्वेक्षण  किये  जानें  हमें तेल  ain  करने
 की  क्षमता  की  योजना  २०-२५  aq  के  .  दीर्घकालीन योजना  तैयार  की  जानी

 बरौनी  श्र  नूनमती
 प

 रिस्क  रीतियां
 यदि  एक  ही  स्थान पर  तो  उनकी  लागत  कम

 बढ़ती  |

 श्री  विहरलराव  ने  गुजरात  में  दो  छोटी  परिष्करिणयों  की  स्थापना  की  बात  की  है  ।  छोटी
 परिष्करिणियों

 पर  अधिक  व्यय  होता  है  ।
 पहले  हमें  यह  पता  लगा  लेना  चाहिये  कि  किसी

 क्षेत्र  में  कितना  तेल  मिल  सकता  है  ।
 पता  लगाया  जाना  चाहिये  कि  उस  क्षेत्र  में  किस  किस्म  का

 तेल  मिलेगा
 |

 इस  जानकारी
 के

 श्राधार  पर  परिष्करिणियों की  स्थापना  का  निर्णय  किया

 जाना  चाहिये
 ।

 उसमें  राजनीतिक  विचारों  को  ard  नहीं  खाने  देना  चाहिये ।



 य्
 ~  ra  ~

 य्२४
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 अनुदान  की  ox

 उत्पादन  की  पद्धति  में  परिवर्तन  का  तरीका  यह  है,कि  परिष्करण  का  नमूना

 उसकी  पद्धति  बदल  दी  जाये  ।  बरौनी  की  लागत  35.2  करोड़  रुपये  प्रो

 शर  उसकी  उत्पादन-क्षमता केवल  Yo  टन  की  है  ।  लागत  बहुत  ऊंची  है  ।

 ग्रासिम  परिष्करण की  निर्माण  लागत  १८  करोड़  रुपये  हें  शौर  उत्पादन-क्षमता  ७.  ५

 लाख  टन
 ।

 प्रत्य  देशों  की  परिष्करिणियों  से  इसकी  तुलना  की  जानी  चाहिये  ।

 गर
 सरकारी  विदेशी  समवायों  द्वारा  निर्मित  पेट्रोलियम  उत्पादों  का  क्रय-विक्रय  इंडियन  घायल

 कम्पनी  के  जरिये  किया  जाना  चाहिये  ।  इससे  सम्बंधित करार  १९४५१ में  किये  गये  औद्योगिक

 नीति  संकल्प  यहां  पारित  होने  के  बहुत  पहले  ।  सरकार  उन  करारों  की  अधिक  कड़ी  शर्तों में  ढिलाई

 लान  के  लिये  ara  चीत  कर  सकती  हँ  जिससे  दोनों  का  लाभ  होगा  ।

 विदेशी  विनियोजकों  की  हिचक  दूर  करने  की  कोशिश  की  जानी  चाहिये  ।  उनकी  भ्रनुचित

 भ्रालोचना .  नहीं  चाहिये

 इंडियन घायल  कम्पनी  2exe A at At में  बनी  थी  ।  उसका  उदय  था  पेट्रोलियम उत्पादों

 वितरण  at  क्रय-वक्री करना  ।  अभी  तक  आयात किये  जाने  वालें  उत्पादों  को  स्टोर  करने

 का  कोई  प्रबन्ध  नहीं  किया  गया  हैं  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  तेल-उद्योग  में  स्थापित  किये  जाने  वाले  सभी  कारखानों  का  प्रबन्ध  एक  एकीकृत

 व्यवस्था  के  श्पनुसार  होना  चाहिये  ।  कभी  इस  समय  ऐसी  तीन  कम्पनियां  हैं--घायल

 रिफाइनरी  लिमिटेड  शर  ट्रायल  कम्पनी  ।  इनका  प्रबन्ध  एकीकृत  व्यवस्था  के  अनसार

 होने  से  इनकी  कुशलता  बढ़ेगी  |

 GUA  कलेश्वर  से  बम्बई  तक  पाइपलाइन  द्वारा  तेल  ले  जानें  के  बारे  में  सरकार  क्या

 सोचती  ads  ere  परिवहन  करने  पर  प्रतिशत  तेल पर  वर्ष  में  १२  करोड़  रुपये खच  हों  गे

 इस  सम्बन्ध  में  अपना  विचार  बताय

 मशीनी  चिंकनाहट  के  काम  के  तेल  के  पर  हमें  काफी  विदेशी  मुद्रा  aa  करनी  पड़ती

 ज्  इसके  लिये  तरन्त  एक  संयंत्र  लगाया  जाना  चाहिये  |

 तेल  तथा  ऋतिक  गैस  ग्रा योग  क  काम  कोई  बहुत  सराहनीय  नहीं  रहा  है  ।  उसे  देश  को

 बना रे  के  अपने  प्रयत्न  जारी  रखने  चाहियें  ।

 4  fen  age धिक  द दीदियां  प्रदान  करनी ia.  को  सीमाश्रों को भ को  भी  समझता ह  |  सरकार को  उसे  झ

 स्थानीय
 |

 उघोग  PERL  के  भ्र प्तिम  चरण  म  खम्भात  झगर
 ग्रकलश्वर

 से  प्रतिदिन  2, Yoo  टन  बिना

 साफ  किये  हुए  तेल  का  उत्पादन  शुरू कर  देगा  ।  सय  नये  तेल-कप तयार  करने  प्रौढ़  से  प्राप्त  तेल

 की  रक्षा  करने  में  317,  समय  लग  जायगा  |

 asia  में  अभी  तक  जितने  भी परीक्षण  किये  गये  नया  उनके  आघार  पर  वहां  पुष्करिणी

 Lafqg  करना  उचित

 की  जॉ तेल  की  किस्म a  ना  जाच  करने  से  उसकी  सुचना  अखबारों  में  छपवा  कर  सनसनी  पदा

 करने  की  कोशिश  नहीं  करनी  चाहिये  ।



 Kok  अनुदानों की  मांगे  १४  १९६१

 जगन्नाथ

 समाचारपत्र  रुद्रसागर  जैसी  छोटी  मोटी  दुरधटनाश्रों  करो  भी  ले  उड़ते  हैं  शर  राष्ट्रविरोधी

 ग  से  उसकी  आलोचनायें  करने  लगते  हैं  ।  इन  मामलों में  हमें  प्रतीक  संयंत्र  ढंग  र से  चलना  चाहिये  |

 सरकार  को  खान  तथा  खनिज  विनियमन  अधिनियम  Reus BY WTA की  अनुसूची  के

 त्रन्तगंत  सम्मिलित  की  जाने  वाली  संस्थापकों  के  पदों  के  नवीकरण  के  मामले  में  aa  सीन

 पर  ढ  रहता  चाहिये  ।

 श्री  रामकृष्ण  गुप्त  :  अध्यक्ष  (  खान  ईंधन  मंत्रालय )  स्टील

 माइंज  एंड  फ्यूल  मिनिस्ट्री सब  उस  काम  के  लिए  जो  इसने  किया  मुबारकबाद  की  मुस्तहिक

 इन  पिछले  दस  बारह  सालों  में  जितनी  एक्टीविटीज  इस  मिनिस्ट्री  की  बढ़ी  जितना काम  बढ़ा

 शायद  कौर  किसी  मिनिस्ट्री  का  नहीं  बढ़ा  है  ।  इसकी  वजह  शायद  यह  है  कि  हमने  माइंड  )

 को  डिवलेप  करने  के  काम  को  कौर  ज्योलोजी  सर्वे  (  भ-भौतिकीय  सर्वेक्षण  )  के  काम  को  काफी

 बढ़ाया है  ।  सन्‌  १९४७  से  पहले  इन  दिशाश्रों  में  बहुत  ही  लिमिटिड  )  ,  बहुत  ही  महदूद काम
 किया गया  था  ।  लेकिन  उसके  बाद  से  इन  कामों  को  बढ़ाने  की  बड़ी  भारी  कोशिश  की  गई  है  ।

 स  आ्रापके  सामने  दो  चार  मिसालें  रखूं  तो  प्राकार  पता  चल  जायगा  कि  किस  कद्र  काम  बढ़ा  है

 ज्योलोजिकल  सबे  श्राफ  इंडिया  के  काम  को  ही  श्राप  ले  लीजिये  |  यह  हमारे  देश  में  राज  सें

 तकरीबन  सौ  साल  पहले  जारी  किया  गया  था  ।  लेकिन  देश  के  तमाम  हिस्सों  में  जो  मिनरल  वेल्थ

 fart हुई  उसका  पता  लगाने  की  कोशिश  नहीं  की  गई  ।  यह  काम  बढ़ता  ही  जा  रहा  है  |

 सन्‌  १९५०  तक  ज्योलोजिस्ट्स की  जो  तादाद  थी  वह  सिफ  १३९  थी  जो  बढ़  कर  Yoo  के

 करीब जा  पहुंची  है  ।  लेकिन  में  यह  महसूस  करता  हुं  कि  यह  भी  wat  काफी  नहीं  कौर इस  के

 लिय  हमें  और  भी  ज्यादा  कोशिश  करनी  पड़ेगी  ।  मिसाल  के  तौर  पर  सेकेन्ड  फाइव  इर  प्लैन  में

 इंडिविजुअल स्टेट्स  की  तरफ  से  जो  प्रोग्राम्स  च् त्ाये थे  हम  उन  तमाम  प्रोग्राम्स  को  फुलफिल  नहीं  करा
 सके  ।  wa  भी  हिन्दुस्तान  के  इन्दर  काफी  हिस्से  ऐसे  मौजूद  हैं  जहां  मिनरल  वेल्थ  छिपी  हुई  है

 पर  उन  को  सव  करने  की  बहुत  ज्यादा  जरूरत  है
 ।

 मुझे  पूरा  विश्वास  है  कि  ax  इसके  लिये

 पूरी  कोशिश  की  जाय  तो  कोई  चीज  एसी  नहीं  होगी  जो  हम  को  बाहर  से  इम्पोट  करनी  पड़े  ।

 इसलिये  मुझे  इस  के  बारे  में  इतनी  ही  atta  करनी  है  कि  इस  प्रोग्राम  का  एक्स्पेन्शन  किया  जाय

 शर  ज्यादा  से  ज्यादा  फैलाने  की  कोशिश  की  जाय  ।

 जहां  तक  रिफाइनरीज  )  का  सवाल  है  उस  के  बारे  में  भी  गवर्नमेंट  की  जो

 पालिसी  है  वह  काबिले  तारीफ  है  ।  मैं  इस  वात  के  लिये  खास  तौर  पर  जोर  कौर  इस  के  लिये

 माननीय  मंत्री  जी  ने  पिछले  दिनों  हाउस  में  इस  बात  का  यकीन  भी  दिलाया था  कि  प्राइवेट  कम्पनीज

 जो  एंक्स्पैन्शन  के  लिये  कोशिश  करती  हैं  उन  का  एक्स्पैन्शन  न  किया  जायगा  क्योंकि  पिछले  दिनों

 जब  रशियन  तेल  का  सवाल  तो  उन्होंने  उसे  साफ  करने  से  इन्कार कर  दिया  ।  अगर  श्राप  उन

 लोगों  को  एक्स्पेन्शन  की  इजाजत  भी  देते  हैं  कौर  हमारे  देश  के  इन्दर  जो  तेल  पैदा  होगा  उस  को

 साफ  करने  को  उन  से  कहा  गया  तो  उस  में  भी  दिक्कत  पैदा  हो  सकती  इस  का  मुझे  पूरा  विश्वास

 श्राप  को  मुश्किलात  का  सामना  करना  पड़ेगा  क्योंकि  उन  की  पूरी  कोशिका  होगी  घायल
 हमें  यहां  पर  मिलता  है  उस

 को  रिफाइन  करने  का  जो  प्रोग्राम  हो  वह  फेल  हो  ।  इसलिये  मैं

 चाहता  हूँ  कि  इस  सजेशन  पर  स्ट्रिकनीन  श्रमल  किया  जाय  site  उन
 को

 ज्यादा  RAVE
 इज़्ज़त न  दी  जाय  ॥



 २४५  ५  दे  ०७ ents  श्रमुदानों  की  मांगें

 चौथी  बात  जो  मैं  इस  के  बारे  में  कहना  चाहता  वह  यह  जैसा  कि  मैं  ने  श्रभी  भी

 कि  जियोलाजिकल सर्वे  का  जो  प्रोग्राम  है  उस  को  बढ़ाने  की  कोशिश  की  जाय  ।  से  हैन्ड  फाइव  इन्नर

 प्लैन  में  इस  के  लिये
 ४

 करोड़  ७०  लाख  रु०  मखसूस  किया  गया  था  लेकिन  जहां  तक
 पैकेज्ड

 फाइव  इतना  प्लैन  का  सवाल  मुझे  कहना  पड़ता  है  कि  प्लैन  के  तीन  सालों  में  सिर्फ  २  करोड़
 ७०  लाख  रु०  खर्च  किया  जा  सका  शर  अगले  दो  सालों  में  जो  रुपया  हम  बच  कर  रहे  हें  उसके

 बाद  भी  सेकेन्ड  फाइव  प्लैन  का  जितना  रुपया  है  वह  काफी  बच  जायेगा  ।  इस  के  लिये भी

 थर्ड  फाइव  प्लैन  में  कौर  ज्यादा  प्रोग्राम  बनाया  जाय  ताकि  हम  देश  के  तमाम  feat  का

 सर्वे कर  सकें  |  यह  बात  इस  लिये  कहता  हूं  कि  श्राप  को  रेगर  मैं  बतलाऊं  तो ६म,रे देवा के देश  के

 mat  बहुत  से  हिस्से  श्री  भी  ऐसे  मौजूद  हैं  जिन  के  श्रीधर  मिनरल  वेल्थ  छिपी  हुई  है  आप खुद

 भ्रत्दाजा  लगा  सकते  हैं  कि  यह  प्रोग्राम  कितना  लिमिटेड  है  ।  मेरी  जो  अपनी  कांस्टिट्एन्सी है  उस  के

 अन्दर  भी  इस  किस्म  की  मिनरल  वेल्थ  छिपी हुई  है
 ।

 लेकिन  बड़े  दुःख
 की

 बात

 है  कि  उस  को  मालूम  करने  सर्वे  करने  तक  पूरी  को दिदा  नहीं  की  गई  ।  पिछले

 दिनों  अख़बार  में  एक  श्रार्टकल  निकला  था  ।  उस  के  शुरू  में  जो  कहा  गया  मैं

 समझता  हुं  कि  ag  बिल्कुल  सही  है  ।  जिस  का  मतलब  यह  है  कि  जिस  तरीके  से  पंजाब  ने  खेती  बाड़ी

 में  तरक्की  की  अगर  उसी  तरीके  से  हम  इंडस्ट्रीज  में  भी  तरक्की  चाहते हें  तो  इस  के  लिये

 एक  हीं  तरीका  है  कि  महेन्द्रगढ़  जिले  के  वहां  की  खुश्क  रेत  के  नीचे  तौर  पहाड़ियों के

 नीचे  जो  मिनरल  वेल्थ  छपी  हुई  है  उस  का  सर्वे  किया  जाय  ।  कौर उस  को  क.मਂ में  लाया  जाय
 ।

 म॑  ने  इस  के  लिय  पिछले  दिनों  हाउस  में  बहुत  से  सवाल  भी  रखे  थे  जब  वहां  पर  पहले  स्टेट्स

 बनी  हुई  थीं  उन  दिनों  वहां  पर  जो  सर्वे  हुआ  था  उस  तमाम  सर्वे  की  बिन  पर  सें  कहू  सकत हूं  कि

 वहां  पर  आयरन  फेल्डस्पार  कैल्साइट

 वगेरह  काफी  मिकदार  में  मौजद  हैं  ।  यही  नहीं  बल्कि  मिनरल्स  जैसे  यूरेनियम  प्लूटोनियम

 भी  काफी  मिकदार  में  मौजूद  हैं  ।  इसलिये  मेरी  भ्रमित  है  कि  थर्ड  फाइव  प्लेन  के  दौरान  में

 इस  जिले  के  सर्वे  के  लियें  एक  पुरा  प्रोग्राम  बताया  जाय  ।  उस  इलाके  को  डेवलप  करने  के  लिये

 यहीं  एक  तरीका  हो  सकता  है  क्योंकि  वहां  पानी
 की

 आज  कल  कमी  है  प्रौढ़  इंडस्ट्रीज  के  जरिये

 ही  उस  इलाके  को  ऊपर  उठाया  जा  सकता  है  जो  इलाका  west  डिवेलप्ड  है  उस  को  देश  के

 दूसरे  हिस्सों  के  बराबर  लाया  जा  सकता  है  |

 इस  के  बारे  में  मैं  ag  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  जो  हमारा  इलाका  प्रकार  डेवलप्ड  हे  उस

 का  कारण  पोलिटिकल  ate  हिस्टोरिकल  भी  है  ।  यानी  वहां  के

 लोगों ने  सन्‌  १८५७  की  पहली  आजादी  की  लड़ाई  में  खूब  जोरों  से  हिस्सा  लिया  ।  उस  रोज  से
 लेकर  तक  वहां  के  बहुत  से  अफसरों  के  दिमागों  में  ast  पुरानी  ज़हनीयत  काम  कर  रही  है  शरर

 उस  इलाके  की  तरक्की  के  लिये  पूरा  ध्यान  नहीं  दिया  जाता  |  मुझ  पुरा  विश्वास  है  कि  नगर  इतने

 मिनरल्स  पंजाब  के  किसी  दूसरे  इलाके  जालन्धर  या  अमृतसर  में  होते  तो  वह  कभी  का  जमशेदपुर

 या
 टाटानगर

 बन  जाता  ।  इसलिये में  खास  तौर  पर  इस  बात  के  लिये  कपिल  करता  हूं  कि  इस

 सिलसिले  में  पूरा  जोर  दिया  जाय  ate  इसके  लिये  में  दो  चार  तस्वीरें  भी  पेश  करना  चाहता  हुं  ।

 मेरी  सब  से  पहली  तजवीज  यह  है  कि  एक  पिग  सायरन  प्लैन्स  वहां  पर  आसानी  से  लगाया  जा

 सकता है  |  पिछले  दिनों  माननीय  मंत्री  जी  ने  भी  इस  मसले  पर  हमदर्दी  से  गौर  करने  यकीन

 दिलाया
 था  ।  वहां  पर  सायरन  आर  काफी  मिकदार  में  मौजूद  है  ।  पिछले  दिनों  जब  वहां  छोटी

 छोटी  स्टेट्स  बनी  हुई  थीं  तो  एक  ब्रिटिश  जियोलाजिकल  fro  जविस  वहां  wet  थे  ।  उन  का  कहना

 था  कि  वहां  पर  २०  सिलियन  टन  के  करीब  लोहा  मौजूद  जिस  की  क्वालिटी  बहुत  अच्छी  है  ।

 इसलिये  मेरी  ote  है  कि  इस  के  लिये  पूरी  की  जाय  ।
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 राम  कृष्ण  गुप्त

 दूसरी  बात  यह  है  जैसा  कि  मैं  ने  अभी  जिक्र  किया  कि  वहां
 पर

 यूरेनियम  काफी  सिंकदर

 में  मौजूद है  ।  उस  को  भी  सालूम  करने  की  कोशिश  की  जाय
 ।
 मैं  इस  बात  पर  इसलिये  बहुत  जोर

 देता  हूं  कि  थर्ड  फाइव  इअर  प्लैन  में  अगर  यह  स्कीम  हो  कि  नादने  इंडिया  में  सेकेन्ड  एटमिक  पावर

 स्टेशन  बनाया  मेरे  इलाके  में  यूरेनियम  की  पूरी  खोज  की  तो  उस  जगह  सें

 दूसरा  मुकाम  हमारी  सरकार  को  नहीं  मिल  सकता
 ।

 यही  वजह  कि  में  इस  बात  पर  बहुत  जोर

 देता हूं  ।

 इस  के  बाद  मैं  ग्राउंड  वाटर  के  बारे  में  कहना  चाहता  हूं  ।  मैं  इस  मसले  को
 +

 हाउस  के  wat  कई  ला  चुका  हूं  ।  श्राज  भी  मैं  इस  के  में  यह  ..  कहता

 चाहता  हूं  कि  जो  हमारे  जिले  की  हालत  है  उस  में  खेती  बाड़ी  का  सवाल  बल्कि

 लोग  पीने  के  पानी  के  लिये  भी  तड़पते  गर्मी  के  मौसम  में शौर  सर्दियों में

 वहां  पानी  नहीं  मिलता  ।  जो  थोड़ी  बहुत  बरसात  होती  है  उस  के  पानी को  ही

 वहां  के  लोग  कर  लेते  हैं  साल  भर  उस  पर  गुजारा  करते  हैं  ।  श्राप  खुद

 महसूस  करेंगे  कि  इससे  ज्यादा  मुसीबत  क्या  हो  सकती  है  ।  इसके  लिये  एक  ही  तरीका  है  कि

 वहां  जो  ist  आउंड  वाटर  हैं  उनका  सर्वो  किया  जाय  पानी  मालूम  करने  की  कोशिश

 की  जाय  |.  इस  बात  लिय  ज्यादा  जोर  इसलिये  भी  देता  हूं  कि  पिछले  दिनों  जो  कोशिश

 की  गई  वह  ज्यादातर  सड़कों  के  साथ  साथ  ही  तजुर्बा  करने  की  थी  ।  लेकिन  सड़कें  जो  उस  जिले  में

 बनी  हुई  हैं  उनके  साथ  साथ  पहाड़ों  का  सिलसिला  भी  बना  gare  ।  इसलिये  वह  तजुर्बा  नाकामयाब

 हो  गया  ।.  उस  इलाके  के  दूसरे  हिस्सों  इंटीरियर  कोशिश  की  जाती  तो  काफी  पानी

 मिल  सकता  था  ।  इसलिये  मुझे  पूरा  विश्वास  ई  कि  इसके  लिये  कोशिश  की  जायेगी  ।

 आखिर  में  में  दो  चार  बातें  जो  हमारी  लीज  देने  कीं  पालिसी  है  उसके  बारे  में  भी  कहना  चाहता

 क्योंकि  में  यह  महसूस  करता  हूं  कि  इस  पालिसी  पर  स्ट्रीक्टली  कमल  नहीं  हो  रहा  है  ।  हाउस

 में  भी  यह  चीज  a  चुकी  कि  हमारी  रिन्यूअल  की  पालिसी  है  कि  हम  कम  से  कम  लाइसेंसेज

 को  रिन्यू  करेंगे  |  मुझे  यह  बात  इसलिये  कहनी  पड़  रही  है  कि  ats  हमारे  देश  में  बहुत  सी  ऐसी
 फौरेन  फर्म  मौजूद  हैं  जो  कि  इन  माइन्स  की  मोनोपली  हासिल  किये

 हुए  हैं  ak  हिन्दुस्तान का  लाखों  रुपया  फारेन  एक्सचेंज  की  शक्ल  में  मुनाफे के

 तौर पर  बाहर जा  रहा  है  ।  इसके  लिये  में  दूर  नहीं  जाना  चाहता  ।  एक  ही  मिसाल  aes  सामने

 रखना  चाहता  हूं  |  हमारे  देश  में  एक  कम्पनी  है  जिसका  माम  है  सी०  पी०  एम०  le  यानी

 aaa  प्रारविसिज  माइनिंग  पारगेंनाइजशन |  यह  एक  ब्रिटिश फर्म  है  ।  यह  सन्‌  REoo q में  कायम

 की
 गई  थी  जिसको  राज  तकरीबन  ६१  साल  हो  गये  ।  इस  में  इस  कम्पनी  ने  कितना  मुनाफा

 उठाया  होगा  कौर  कितनी  दौलत  बाहर  जा  चुकी  इसका  सांप  भ्रत्दाजा  लगा  सकते  हैं  ।  wit

 भी  ag  इस  बात  के  लिये  दबाव  डलवाने  की  कोशिश  कर  रही  हैं  कि  उसको  शर  आगे  के  लिए  माइनिंग

 का  लाइसेंस दिया  जाए  ।  में  इसके  लिए  शेरगिल  करूंगा  कि  हमें  इसकी  हरगिज  इजाजत  नहीं

 देनी  चाहिए  चाहे  वह  कानून  से  या  किसी  भी  तसीके  से  कितनी  ही  दिक्कतें  क्यों  न  पैदा  करने  की

 कोशिश  करे
 ।

 में  यह  बात  इसलिए  कहता  हूं  कि  हमारी  दो  पालिसी  होनी  चाहिएं  ।  एक

 पालिसी  तो  यह  होनी  चाहिए  कि  हेम  ज्यादा  से  ज्यादा  फौरन  फर्मो  को  इंडियनाइज  करें  ताकि  उनका

 मुनाफा  हमारे  देश  में  रहे  दौर  उससे  हमारे  देश  के  लोग  फायदा  उठा  सकें  ।  दूसरे  जो प्राइवेट

 पलीज  कब्जा  जमाए
 TS

 हैं  उनसे  यही  नहीं  है  कि  वे  फायदा  उठा  रही  हैं  बल्कि  उनकी  वजह  से

 हमारे  पबलिक  सेक्टर  की  स्कीमों  पर  भी  पड़ता  है  ।  हाउस  में  भी  इस  किस्म  के  सवालात
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 कई  बार  ore  हैं  ae  पबलिक  सेक्टर  को  डाइरेक्ट ली  इन डायरेक्ट ली  अ्ंडरमाइन  करने

 की  कोशिश की  जाती  है  ।  मगर  श्राप  चाहते  हैं  कि  हमारा  पबलिक  कामयाब  हो  तो  आपको

 इस  तरफ  सीरियल  ध्यान  देना  पड़ेगा  कौर  माइनिंग  के  बारे  में  जो  हमारी  लीज  इश्यू  करने  की

 पालिसी  है  उसको  रिव्यू  करना  होगा  ।

 आखिर  में  में  यही  कपिल  करना  चाहता  हूं  कि  इस  बा
 त

 की  मुकम्मल  तौर  पर  कोशिश
 की

 ore  कि  किसी  भी  फर्म  को  चाहे  वह  इंडियन  हो  या  फौरन  हो  फरार  लारेस  न  दिया  जाए  बल्कि

 उसको  नेशनलाइज  (  किया  जाए  |

 श्री  गजराज सिह  :  अध्यक्ष  कोयले  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की  नीति

 को  पहले  ही  मंत्री  जी  ने  कल  दह्र  दिया  है  ।  इसलिए में  नहीं  समझता  कि  उसके  सम्बन्ध

 में  में  ज्यादा  कुछ  कहूं  तो  उसका  कोई  लाभ  होगा  ।  लेकिन  जहां  तक  कोयले  के  उत्पादन  का

 सवाल  म॑  कुछ  बातें  जरुर  कहना  चाहता हुं  |

 यह  मानते  जैसा  कि  मंत्री  जी  कहते  कि  झाज  की  सूरत  में  जो  कोयले  की
 खदानें

 प्राइवेट  व्यक्तियों  के  हाथों  में  हैं  उनका  वह  राष्ट्रीयकरण  नहीं  करना  में  यह  चाहता हूं

 कि  भविष्य  में  इस  बात  का  खयाल  रखा  जाना  चाहिए  fe  जसी  परिस्थिति है  ag  न  पदा

 होनें  पावे  जिसमें  श्राप  इन  खदानों  राष्ट्रीयकरण  नहीं  कर  सकते  कौर  प्राइवेट  लोग  उन  पर  कब्जा

 जमा  लें  ।  नए  क्षेत्र  उनको  न  मिलें  उन  क्षेत्रों  में  स्वयं  उत्पादन  करे  ।

 जहा म  चाहता हुं  कि  प्राइवेट  लोगों  पर  इस  प्रकार  का  प्रति  बन्ध  लागू  हो  वहां में

 यह  भी  चाहता  हुं  कि  तीसरी  पंचवर्षीय योजना  में  कोयले  का  जो  उत्पादन लक्ष्य  रखा  गया  है

 उसको  बढ़ाया  जाए  ।  पता  नहीं  कि  fra  तरह  से  योजना  ara  ने  सरकार  ने  इस  बात

 का  ध्यान  नहीं  रखा  कि  देश  में  जो  औद्योगिक  उत्पादन  बढ़ाने  की  भावना  पैदा  हो  रही  है  उसकी

 झावइ्यकताओओं  को  पुरा  करने  के  लिए  इतना  कोयला  काफी  होगा  या  नहीं  ।  मेरा  खयाल  है  कि

 जो  तीसरी  योजना  के  लिए  करोड़  २०  लाख  टन  कोयले  का  उत्पादन  लक्ष्य  रखा  गया  है  यह

 देश  की  औद्योगिक  झावदयकताओओं  को  पूरा  करने  के  लिये  काफी  नहीं  होगा  ।  हमको  अगली  पंच

 वर्षीय  योजना  को  ध्यान  में  रख  कर  ही  नहीं  बल्कि  खाने  वाली  बीस  सालों  की  ates  भाव

 इकतारों को  ध्यान  में  रख  कर  कोयले  के  उत्पादन  लक्ष्यों  को  निर्धारित  करना  चाहिए  |  हमको

 यह  ध्यान  में  रखना  चाहिए  कि  सन्‌  cask  में  हमारी  कोयले  की  क्या  अझ्रावद्यकता  होगी

 उसी  को  ध्यान  में  रखते  हुए  हमें  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  उत्पादन  लक्ष्यों  को  निर्धारित  करना

 चाहिए |  म॑  समझता  हुं  कि  देश  में  जो  औद्योगिक  उत्पादन  बढ़ाने  की  भावना  पैदा  हो  रही  है  उसको

 देखते  हुए  हमको  तीसरी  योजना  के  afar  तक  १२  करोड़ टन  कोयले  के  उत्पादन का  लक्ष्य  स्थिर

 करना  चाहिए कौर  सन्‌  १९८१  के  पन्त  तक  यह  उत्पादन
 ४०

 करोड़  टन  तक  पहुंच  जाना  चाहिए

 इस  बीच  में  हम  यह  कर  सकते  हैं  कि  जो  १२  करोड़  का  लक्ष्य  हम  तीसरी  योजना  के  लिए  रखें  उसको

 चौथी  योजना  में  बढ़ा  कर  २०  करोड़ टन  कर  उसके  बाद  की  योजना में  हम  करोड़ टन

 बढ़ा  सकते  हैं  और  आखिर  में  जो  योजना  सन्‌  १९८१  में  समाप्त  होगी  उसके  लिए
 ११  करोड़

 बढ़ा  कर
 ४०

 करोड़  हेय  के  उत्पादन  का  लक्ष्य  रख  सकते  हैं  ।

 जे
 हम  किसी  भी  दृष्टिकोण  से  मुल्क  में  जो ब्रौद्योगीकरण  की  भावना  पैदा  हो  रही

 %  at  देखते  हुए  सन्‌  १९८१  तक  हमको  कोयले  का  उत्पादन  Yo  करोड़  टन  करना

 होगा  झर  2.2%  ऐसा  नहीं  किया  गया  तो  जिस
 तरह

 AA  संकट  at  रहा  है  प्रौद्योगिक
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 भरे  र  अ्रनुदानों  की  मांगें

 fat  बजाज

 क्षेत्र  उसी  तरह  बार  बार  संकट  ara  रहेंगे  a  हमारी  प्रकार  का  एक  मंत्रालय

 दूसरे  मंत्रालय  पर  दोषारोपण  करता  एक  मंत्रालय  कहेगा  कि  कोयला  नहीं  ढोया  गया

 शर  दूसरा  कहेगा  कि  कोयले  का  उत्पादन  काफी  नहीं  हो  रहा  है  ।  इसलिए  यह  ग्राम से

 किया  जाना  चाहिए  fe  तृतीय  .  पंचवर्षीय  aap  के  oa  तक  हमें  कोयले  का

 उत्पादन  बढ़ा  कर  १२  करोड़  टन  कर  देना  है  ।

 लेकिन  जब  कोयले  के  उत्पादन  का  जाता  ह  तो  जो  संकट  इसकी  कमी  के  कारण

 me  हैं  उनकी  तरफ  भी  ध्यान  देना  चाहिए  ।  में  कहना  चाहता  हूं  कि  अभी
 जो

 कोयले
 रि  संकट  प्राया  उसके  कारण  न  केवल  उद्योगों  को  हानि  उठानी  पड़ीਂ  बल्कि  घरों  में  जल

 के
 लिए  भी  कोयला  नहीं  मिला  ।  इसਂ  मंत्रालय  ate  रेलवे  मंत्रालय  की  नीति  अच्छी  तरह

 से  खली  नहीं  ।  यह  पता  नहीं  चल  सका  कि  किसकीਂ  गलती  के  कारण  यह  संकट  प्राया  |  यह  कहने  से

 fe  जलाई  में  हालत  अच्छी  हो  जाएगी  ak  मंगल सराय  से  ऊपर  को  जो  हिस्सा  हं  उसको

 २००  वैगन  अधिक  कोयला  यह  समस्या  हल  होने  वाली  नहीं  है  ।  उत्पादन  बढ़ाने

 के  साथ  ही  साथ  हमको  इसके  लिए  कार्यक्रम  निश्चित  कर  लेना  चाहिए  कि  हम  sa  कोयले

 को  fea  प्रकार  देश  के  विभिन्न  भागों  में  भेज  सकेंगे  ।  भ्र भी  जो  सरकार  की  तरफ  से

 कमेटी  बनायी  गयी  है  कौर  जो  उसके  सम्बन्ध  में  अखबारों में  छपा  है  उससे  मझे  ऐसा  लगता

 है  कि  समस्या  का  हल  होने  नहीं  है  ।  इसलिए  इस  समस्या  के  हल  के  लिए  मूलभूत

 रूप  से  नया  तरीका  अपनाना  चाहिए  जिससे  जो  लक्ष्य  उत्पादन  का  हमने  रखा  है  उसको

 उपभोक्ता  केन्द्रों  तक  श्रासानी  से  पहुंचाया  जा  सके  |

 मैं  समझता  g  कि  केवल  रेलवे  पर  ही  इस  अतिरिक्त  उत्पादन  के  वितरण  की  सारी

 जिम्मेदारी  नहों  डाली  जा  सकती  |  अकेली  रेलवे  मेरे  विचार  से  जो  हमारा  लक्ष्य  हैं  उत

 कोयले  को  नहीं  ढो  सकेगी  ।  कौर  जो  २०  साल  बाद  ४०  करोड़  टन  कोयले  के  उत्पादन

 का  हमारा  लक्ष्य  होगा  उसको  ढोने  की  क्षमता  रेलवे की  सम्भव ही  नहीं  ह  ।  इसलिए
 x मे  चाहता  R  fe  अभी  से  सरकार  इस  नीति  पर  चल  कि  न  केवल  रेलों  द्वारा  कोयला

 ढोने  की  योजना  बनाए  बल्कि  नदियों  समद्र  द्वारा  att  सड़कों  यानी जो  भी

 साधन  देश  के  इन्दर  उपलब्ध  हों  सकते  सब  साधनों  का  उपयोग  कोयला  ढोने  के  लिए

 करे  |  इन  सब  साधनों  की  कौर  सरकार  का  ध्यान  जाना  चाहिए  i  इन  सब  तरीकों  पर

 अच्छी  तरह  से  विचार  होना  चाहिए  ate  यह  लक्ष्य  निर्धारित  करना  चाहिए  कि  कितना

 कोयला  रेलों  द्वारा  ढोया  कितना  सड़कों  कितना  नदियों  द्वारा  कौर  कितना

 समुद्र  हारा
 |

 इन  सेब  साधनों  के  लिए  अलग  अलग  लक्ष्य  निर्धारित  कर  देने  चाहिएं  ।

 जब  तक  हम
 इस  प्रकार  के  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  करेंगे  तब  तक  ऐसी  बातें  पैदा  होती  रहेंगी

 कि  कोयला  ढोने  के  लिए  रेलवे  आवश्यक  क्षमता  पैदा  नहीं  कर  सकी
 ।

 ake  मुझे  लगता

 है  कि  रेलवे  कभी  इतनी  क्षमता
 dar

 नहीं  कर  सकेगी  कि  wae  सब  स्थानों
 पर

 पहुंचा
 सके  ।  इसलिए  मेरा  सुझाव  है  कि  जब  तीसरी

 पंचवर्षीय  योजना  शुरू  होने  वाली  है  तो

 हमको  इसी  समय  लक्ष्य  निर्धारित  कर  देना  चाहिए  कि  किस  तरीके
 से

 हमें  इस  योजना  के

 काल
 में

 कोयला  ढोना  होगा
 ।

 कोयला  उत्पादन  के  लक्ष्यों  को  निर्धारित  करने  के  साथ  साथ

 हमें  यह  भी  निश्चित  कर  देना  चाहिए
 कि  हम  उसको

 किस  प्रकार  देश  के  विभिन्न  भागों

 में  पहुंचा  सकेंगे  ताकि  बाद  में
 इस

 सम्बन्ध  में  कोई  wae  पैदा  न  हो  ।



 ५३१: २५  १८८३  अ्रनुदानों की  मांगें

 मुझे  भ्रफसोस  है  कि  सरकार  ने  अपने  पालिसी  रिजोल्यूशन  में  कोई  परिवहन  नहीं

 किया  है  ake  उससे  प्रकट  होता  है  कि  वह  प्राइवट  व्यक्तियों  को  खदानों  में  काम  करने

 में  मदद  दे  सकती  ह  कौर  उतकों  उत्पादन  करने  में  मदद  दे  सकती  है  ।  जो  भी  लेकिन

 इतना  हमें  निश्चित  करना  इनको  हम  हाथ  में  नहीं  ले  सकते--कि  कम

 से  कम  उनके  मुनाफे  को  निश्चित  कर  दिया  जाए  ।  हम  देखते  हैं  कि  जब  कभी  मजदूरों

 कीਂ  बढ़ाने  का  सवाल  है  या  पौर  कोई  बात  है  जिसके  लिए  कुछ  पैसे
 की  झावदयकता  हो  तो  कोयले  की  कीमत  को  बढ़ा  कर  उस  के  लिए  पेसे  का  प्रबन्ध  किया

 जाता  कोई  दूसरा  तरीका  उसके  लिए  इस्तेमाल  नहीं  किया  जाता  ।  में  चाहूंगा  कि  सरकार

 उधर  भी  ध्यान  दे  ate  देखे  कि  वाकई  कोयले  के  जो  प्राइवेट  मालिक  हैं  उनको  कौर  ज्यादा

 मुनाफा  न  मिल ेi

 कोयले  के  बाद  मेँ  अपने  faa  श्री  केशव  देव  मालवीय को  यह  जानते  हुए  कि  जितना

 कुछ  लक्ष्य  पुरा  होना  चाहिए  तेल  के  सम्बन्ध  में
 a

 दूसरे  मिनरल्स  के  सम्बन्ध  में  वह

 पुरा  नहीं  gar  बधाई  देना  चाहता  हूं  कौर  बधाई  देने  के  माने  यह  नहीं  हैं  कि  वह

 जिस  नीति  पर  oh  चल  रहे  हैं  वह  नीति  पुरे  तरीके  से  सही  है  लेकिन  में  मानता हुं  कि a
 उसकी  दिशा  सही है  ।  वह  इस  बात  की  कोशिश  कर  र  हैं  कि  तेल  में  प्राइवेट

 लोगों  का  जो  निहित  स्वार्थ  है  वह  किसी  तरीके  से  ख़त्म  हो  ।  मैँ  जानता  ह  कि  इसमें  बहुत
 सी  दिक्कत  ort  हैं  ate  दिक्कतें  इसलिए  dar  होती  हैं  कि  हमारे  देश  की  नीति  कौर

 सरकार  की  जो  नीति  है  वह  मिश्रित  wer  व्यवस्था  की  है  |  जब  उसका  प्रश्न  उठता  है  तो

 उसमें  उनका  एक  विभाग  पूरे  तरीके  से  सीधे  सोशलिज्म  की  नीति  को  भ्रातियां  नहीं  कर
 सकता  |  उसे  भी  एक  तरीके  से  मिश्रित  होना  पड़ता  है  ।  लेकिन  यह  कहना  चाहता  हूं

 कि  यदि  तेल  के  मंत्री  कुछ  हिम्मत  के  साथ  काम  करते  शरर  इंडस्ट्रियल  पालिसी  रिजोल्यूशन

 का  हवाला  साथ  रखते  तो  कम  से  कम  हमारे  देश  में  प्राइवेट  जो  तेल  के  हित  हैं

 प्र  खास  तौर  से  विदेशी  हाथों  में  are  उनको  wet  हाथ  में  नहीं  ले  सकते  थे  तो

 कम  से  कम  एक  काम  तो  जरूर  ही  कर  सकते  थे  कि  उनका  मुनाफा  कम  कर  सकते  थे
 |  |
 |  अ

 लेकिन  मुझ  बड़े  अफ़सोस  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  इस  क्षेत्र  में  वह  बुरी  तरह

 हुए  हैं  ।  पता  नहीं  कि  सरकार  की  कोई  इच्छा  भी  है  कि  नहीं  कि  हमारे  देश  में  जो  प्राइवेट
 विदेशी  उद्योगपतियों का  तेल  उद्योग  में  हित  है  और  जो  बुरी  तरह  मुनाफा  उठा  रहे

 उसको  किसी  तरीके  से  कम  किया  जाय  ?

 मेरे  पास  संसद  की  लाइब्रेरी  से  दिये  हुए  कुछ  आंकड़  हैं  ।  उसके  अनुसार  सन्‌  १९५७

 में  विदेशी  तेल  कम्पनियों  ने  टेक्स  को  निकाल  कर  कुल  नेट  प्रा फिट्स  जो  किये  वह  १४

 करोड़  Ce  लाख  रुपये  का  था  wal  करीब  १५  करोड़  रुपये  का  नेट  प्राफिट  किया  i  यह

 प्राफिट  में  कुल  कम्पनियों का  बतला  रहा  हूं  ।  इसी  तरीके  से  २  १९५८ करीब  १३

 करोड़  रूपये  का  श्राफ  किया  ake  RENE  में  भी  इसी  तरह  से  है  ।  परसेंटेज  जाकर

 ११-१२  के  बीच  में  पड़ता  करीब  १२  परसेंट  पड़ता  है  ।  wae  विदेशी  तेल  कम्पनियों

 का  जहां  तक  प्रश्न  है  उन्होंने  एम्पलाइज  को  कौर  खासतौर से  झपने  विदेशी

 का  वेतन  स्तर  बहुत  ज्यादा  रक्खा  है  पौर  wey  बहुत  सी  सुविधाएं  दे  रक्खी  हैं

 ज्यादातर  मुनाफा  या  तो  डेप्रिसिएशन  में  जाता  हैं  या  विदेशी  कर्मचारियों  में  जाता  है

 खास  तौर  से  बड़े  बड़े  विदेशी  कर्मचारियों  के  वेतनों  में  जाता  है  ।  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि

 अगर  सरकार  किसी  कारणवश  देश  में  विदेशी  पूंजी  इनवेस्ट  होने  का  अवसर  देना  चाहतीਂ  है

 site  इसलिए वह  विदेशी  तेल
 कम्पनियों

 को
 gt  तरीके  से  ot  हाथ  में  नहीं  सकती



 क  है  क  मतदानों की  मांगें  १५  १६६१

 श्री  गजराज

 या  झा वस् यक  पूंजी  को  उसके  पास  प्रबन्ध  नहीं  झथवा  उसको  wey  क्षेत्रों  को  देखन  है

 जिनमें  कि  पूंजी  were  यह  कारण  हों  तो  सरकार  को  कम  से  कम  एक  काम  तो  जरूर

 करना  ही  चाहिए  जिसके  लिए  कि  समय  झा  गया  है  कि  उन  विदेशी  तेल  कम्पनियों  के

 मुनाफ़ों  को  कुछ  सीमित
 करना  चाहिए

 |  कोई  इस  तरह  का  एक  तरीका  निकालना  चाहिए

 जिससे  यह  जो  बेहद  मुनाफा  कमा  रहे  हैं  उनको  कुछ  कम  जा  सक े।

 इसी  संदर्भ  में  अभी  उस  दिन  की  बात  मुझे  याद  ar  जाती  है  जब  श्री  मालवीय  ने

 यहां  पर  कहा  था  कि  वह  विदेशी  तेल  कम्पनियों  पर  इसके  लिए  दबाव  नहीं  डाल  सकते

 कि  वे  अपने  यहां  हिन्दुस्तानी  कर्मचारी  ही  रक्खें  ।  उन्होंने  जोश में  जाकर यह  भी  कह  दिया

 कि  वें  पूरी  की  पूरी  हिन्दुस्तानियों  की  फौज  को  कैसे  रख  सकते  हैं  क्योंकि  उनकी  कीमतें

 कम  करते  हैं  att  जिससे  कि  शायद  मुनाफ़ा  कम  रहा  है  इसलिए  उनको

 वे  नहीं  रख  सकते  ।  मैं  बतलाना  चाहता  हूं  यह  fares  गलत  हैं  कि  कोई  हिन्दुस्तानी
 कर्मचारियों  की  फौज  है  ।  हिन्दुस्तानी  की  यूनियन  द्वारा  दिये  गये  आंकड़ों से  यह

 पता  चलता  है  कि  जितना  काम  है  उसको  देखते  gu  वहां  पर  कम  कर्मचारी हैं  ।  वहां  पर

 कर्मचारियों  की  संख्या  में  बड़होत्री  करने  की  गुंजाइश  हूँ  लेकिन  कर्मचारी  बढ़ाने  का  तो  वहां

 पर  जिक्र  ही  नहीं  है  सिफ॑  उनसे  बदला  लेने  के  लिए  उन  कर्मचारियों को  निकालने  की
 कोशिश  की  जा  रही  मे  कहना  चाहता  हं  कि  हिन्दुस्तान  की  सरकार  को  इस  बारे  में

 जरा  कड़ाई  के  साथ  बर्ताव  करना  चाहिए  ।  सरकार  को  सोचना  चाहिए  कि  आखिर  यह

 हमारा  मुल्क  है  सनौर  इसमें  विदेशी
 लोग

 हराकर  मुनाफा  कमा  रहे  हैं  wa  चूंकि  विदेशी  पंजी

 यहां  पर  इनवेस्ट  कराने  की  अपनी  नीति  है  इसलिए  उनको  बंद  तो  नहीं  किया  जा

 लेकिन  जहां  तक  कर्मचारियों  का  seq  भ्राता  है  तो  हिन्दुस्तानी  कर्मचारियों  की  नौकरी  की

 पूरी  सुरक्षा  होनी  गारन्टी  होनी  चाहिए  mic यह  भी  देखा  जाना  चाहिए  कि  क्या

 जितने  लोगों  का  काम  ह  उतने  ही  लोग  काम  कर  रहे  हैं  या  कम  लोग  रक्खे  जा

 रहे  हैं  ?  इस  नाम  पर  कि  विदेशी  लोगों  को  ate  ज्यादा  वेतन  देना  है  हमारे  अधिकारियों

 को  जा  रहा  है  ।  इन  लोगों  को  fas  इसलिए  हटाया  जा  रहा  है  कि  वह  अपनी

 यूनियन  बनाते  संगठन  बनाते  हैं  उस  संगठन  के  जरिए  वह  अपने  देश  के

 हितों  की  ate  aor  हितों  की  रक्षा  करने  की  कोशिश  करदे  हैं  ।  मैँ  चाहूंगा  कि  मंत्री  महोदय

 उधर  ध्यान  दें  ake  विदेशी  तेल  कम्पनियों  के  किसी  ऐसे  हमले  जिसकी  fe  वजह से

 हिन्दुस्तानी  कर्मचारियों  हमला  होता  उन  पर  Aare  होता  ध्यान  रक्खें  ऐसे

 हमले  को  बर्दाश्त  न  करें  ।  हमारी  सरकार  को  उनसे  कह  देना  चाहिए  कि  झगर  हिन्दुस्तानी
 कर्मचारियों  को  अलग  निकालने  का  प्रयत्न  किया  जाता  है  था  कोई  और  ऐसी  को दिदा  की

 जाती  है  जिससे  कि  हिन्दुस्तानी  कर्मचारियों  की  नौकरियों  पर  आघात  पहुंचता  है  तो  यह
 सरकार  चप  नहीं  रहेंगी  ।

 जहाँ  तक  तेल  के  नये  नये  क्षेत्रों
 की

 सोज  करने  का  सवाल है  में  उसका  स्वागत  करता

 हूं  ।  सरकार  की  यह  नीति  कि  देश  में  ने  नये  तेल  के  क्षेत्रों
 की  खोज  की  प्रशंसनीय

 झर  स्वगत  योग्य  है  ।  हमारे  वहां  नये  लगे  तेल  क्षेत्रों
 की

 खोज  की  जा  रही  है  ।  लेकिन
 इसी  के  साथ  हमें  जल्दी  से  जल्दी  यह  ca  करना  चाहिए  कि  हम  जो  रिफाएनरीज तेल
 इक  कारखाने  कायम  करने  वाले

 वह  जितनी  भी  जल्दी  बन  सकें  बना  लिये  जाय  ।



 Gea क  ड  ।
 ec2  अनुदानों  की  मांगें  भ् १३ਂ २५  चैत्र

 हमें  मालम  है  कि  पिछले  दिनों  हम  रूस  के  तेल  को  सिफ॑  इसलिए  नहीं  ला  सके

 हलांकि  मंत्री  जी  ने  बतलाया  था  कि  वह  दूसरे  तेल  की  ११  कम  भाव  पर

 सिलता  क्योंकि  हमारे पास  रिफाएनरीज  नहीं  हैं  जिनमें कि  शोधन  काय  कर  सक 1

 विदेशी  कम्पनियों  ने  उसको  food  करने  शोधन  करने  से  इंकार  कर  दिया  ।  इसलिए

 मय  गया  है  जब  हम  अधिक  से  अधिक  अपने  साधनों  का  इस्तेमाल करके  झपने  क्षेत्र  म

 रिफाइनरी  क्रिया  कर  ate  इस  तरीके  से  विदेशों  का  जो  एक  तरीके  से  उनके  निहित

 स्वार्थों  की  रक्षा  के  लिए  दबाव हो  सकता  उससे  हम  अपनी  रक्षा  कर  सकें  |

 अन्त  में  में  कुछ  शब्द  स्टील  के  बारे  में  कह  कर  बात  खत्म  कर  दूंगा
 ।

 जहां  इंस

 बात  का  स्वागत  किया  जाना  चाहिए  कि  सरकार  बहुत  सी  ™ VN  के  बावजूद

 पबलिक  सैक्टर  में  स्टील  के  उत्पादन  को  बढ़ावा  दे  रही  है  कौर  इसके  लिए  यह  सदन

 के  वह  नागरिक  जिनहें  विश्वास  है  कि  देश  का  भविष्य  समाजवाद  के  रास्ते  पर  ही  चल  कर

 उज्ज्वल  हो  सकता  यह  चाहेंगे  कि  से  अधिक  सरकार  aaa  इसी  रास्ते  पर  चले  ।

 लेकिन  इसी  के  साथ  जो  लोग  प्राइवेट  के  समर्थक  हैं  वह  चाहते  हैं  कि  एसा  न  हो  क्योंकि

 उम  लोगों  को  अपनी  सफलता  में  शक  होता  है  ग्रोवर  ग्राद्ंका  होती  ह  ।  इसलिए  प्राइवेट

 सैक्टर  के  समर्थक  लोग  चाहते  हैं  कि  देश  में  प्राइवेट  सैक्टर  अधिकाधिक  बढ़ें  ।  सरकार  को  देखना

 चाहिए fe  पबलिक  सेक्टर  में  उत्पादन  पर  खर्च  भ्राता  है  उसको  क्या  कुछ  कम  नहीं

 किया  जा  सकता  है  ।  उत्पादन  के  जो  लक्ष्य  हमने  कायम  किये  हुए  हैं  क्या  उनको  हम  समय  क

 अंदर  ga  कर  रहे  रिपोर्टों  और  उनमें  जो  ७  दिये  गये  हैं  उनको  देखने  से  मालूम
 पड़ता  है  कि  उत्पादन के  लक्ष्यों  को  हम  समय  के  अंदर  पूरा  नहीं  कर  रहे  हैं  उत्पादन  का

 खर्च  हमारा  बढ़ता  चला  जा  रहा  देखने  में  यह  जाता  है  कि  सुपरविजन  कौर  निरीक्षण

 पर  जो  खां  है  वह  असली  काम  करने  वाले  आदमियों  की  तनख़्वाहों  पर  जो  रुपया

 खर्च  होता  है  उससे  कहीं  ज्यादा  पड़ता  अफसरों  की  भरमार  हो  जाती  मौके  पर  जो

 काम  करने  वाले  मजदूर  लोग  होते: हैं  उन  पर  तो  कम  सच  भ्राता  है  लेकिन  अफसरों  पर

 ज्यादा  ऊंचे  होता  है  ।  को  यदि  हमें  श्रपने  में  सफल  बनाना  है  शर  जैसा

 कि  हम  चाहते  हैं  तो  aa  इस  तरह  की  नीति  निर्धारित करें  कि  निरीक्षण  पर  कम  खर्चे  हो

 खर्चा  असली  काम  करने  वालों  पर  हो  कौर  ऐसे  होने  से  उत्पादन  का  खर्चे  कम  हो  सकेगा  ।

 में  चौथा  स्टील  प्लांट  लगाये  जाने  का  जो  सरकार  का  लक्ष्य  है  उसका  मैं

 स्वागत  करता  हं  ।  लेकिन  में  सरकार  से  कहना  चाहता  हूं  कि  mi  से  इस  तरह  की

 नीति  निर्धारित  करें  ताकि  एस्टिमेट्स  से  जो  खर्चा  काफी  बढ़  जाता  waits  कर  जाता

 वह  ॒  न बढ़े  ।

 यह  निश्चित  बात  है  कि  कुछ  सालों  के  भ्रमर  पबलिक  सैक्टर  में  जो  स्टील  पैदा  कीं
 जा  रही  है  उसमें  १०००  करोड़  से  ऊपर  रुपया  लग  जायेगा ।  इस  समय  कें  एस्टिमेट  पख  तो
 ST Eve  करोड़  रुपया  पबलिक  सैक्टर

 में
 स्टील  पर  लगने  जा  रहा  है

 ४०  करोड़  रुपये  का  इस

 साल  का  ate  हे  ६ ६०६
 करोड़  रुपया  लग  चुका  बुखारो  में  स्टील  प्लांट  लगने  से

 बह  को

 और

 अ

 पौर

 सक

 करोड़  सां  ere  आद  दे  ललिया  TTT

 क

 चाल का  लक्ष्य  बन  जाता  इस  तरह  से  १००  करोड़  रुपये  खर्च  करने  से  १  मिलियन  टन

 उत्पादन  हों  जायगा  |

 इसी  तरीके से  हमारे  पबलिक  सेक्टर
 में  तीन  प्लॉट्स  हैं  कौर  उत्तर  विस्तार  किया जा

 रहा  है  तो  हमें  वहां  के  लिए  यह  लक्ष्य  बनाना  चाहिए  कि  १००  करोड़  रुपये  से  ज्यादा  एक
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 मिलियन  टन  के  विस्तार  करने  में  खच  नहीं  होगा  ।  १०००  करोड़  या  १२००  करोड़  रुपया

 झीलें  पांच  साल  में  लग  चुकेगा  मैं  श्री  मुरारका  के  इस  सुझाव  का  विरोध  करता  हूं  कि

 पबलिक  में  जो  हमारे  प्लांट्स  हैं  उनके  लिए  शहरग-प्रलय  कारपोरशंस  बनाये  जांच

 ग्रोवर  उनके  द्वारा  उनका  प्रबन्ध  जब  इस  सम्बन्ध  में  हम  इतना  रुपया  खर्च  करने  जा
 रह

 तो  भले  ही  सरकार  का  एक  अलग  मंत्री  जिसका  चौबीस  घंट  का  काम  यह हो  कि

 बह  पब्लिक  सैक्टर  के  स्टील  उद्योग  की  देखभाल  लेकिन  यह  बिल्कुल उचित
 न  होगा

 कि  अलग-अलग  कार्पोरेशन बना  कर  खच  को  बढ़ाया  जाय  श्र  एसी  स्थिति  पैदा  कर  दी

 कि  उनके  काम  में  समन्वय  न  हो  सके  |  ततीय  पंचवर्षीय  योजना  aia  पंचवर्षीय

 योजना में  और  उसके  बाद  जितने  भी  स्टील  प्लांट  हमने  देश  में  बनाने  उनको  दृष्टि

 में  रख  कर  कौर  इस  सम्बन्ध  में  सारी  सम्भावनाश्रों  को  देखकर  यह  उचित  होगा  कि  सरकार

 चाहे  बिल्कुल  से  एक  मंत्री  नियुक्त  कर  जो  चौबीस  घंटे  स्टील  के  काम को  देखे

 लेकिन  वह  सब  काम  एक  ही  कॉर्पोरेशन  के  अंतगर्त  होना  जिससे  बच  कम  हो  शौर

 नीति  उसके  कमल  में  समन्वय  हो  सके  |

 मैं  यह  कहना  चाहता  gfe  विदेशों  से  जो  स्टील  इम्पोर्ट  किया  जाता  है
 उपभोक्ताओं  में  उसका  वितरण  करने  में  बहुत  गड़बड़ी  होती  है  ।  मैं  चाहूंगा  कि  मंत्री  महोदय

 इधर  भी  ध्यान  हमने  शर  जमींदारियां  तो  खत्म  कर  दी  लेकिन  जिन्हें  एस्टाब्लिइड

 इम्पोटजें कहा  जाता  उनकी  जमींदारी  एकाधिकार  भ्र भी  तक  बना  gat  है  ।

 स्थिति  यह  है  कि  केवल  वही  लोग  बाहर  से  स्टील  मंगा  सकते  म  मंत्री  महोदय  से  निवेदन

 करूंगा  कि  यदि  इस  बार  में  कौर  कुछ  नहीं  हो  सकता  तो  कम  से  कम  यह  काम  स्टेट  ट्रेडिंग

 कार्पोरेशन  को  द  दिया  जाय  कौर  सरकारी  क्षेत्र  के  are  स्टील  मंगाया  जिससे यह

 मुनाफा  उनके  हाथ  में
 न

 जाये  कौर  देश  में  जो  वितरण  हो  रहा  उसमें  गड़बड़ी न  हो  ai
 saa  को  अधिक से  अधिक  स्टील  मिल  सके  ।

 पैनी  घी
 ०  च  सलिक  मं  माननीय  मंत्रियों--सरदार  स्वर्ण  सिह

 विप  जी--को  मंत्रालय  कें  विभागों  में  कार्यक्षमता  लाने  के  लिये  बधाई  देता हूँ

 mada  जी aq  जितने  भी  तेल-कपों  का  fae  लगभग  उन  सभी  में  तेल  मिला

 zt

 करता  की  बात  है  कि  aa  तेल  a  प्राकृतिक  गैस  arm  बंगाल  में  तल

 धत सध घान  का
 प्रयास

 कर  रहा है  ।

 बर्मादौल  घायल  कम्पनी--इन  सभी  निजी  विदेशी  फर्मों

 की  क्षमता  कल  मिलाकर  ४४
 लाख  टन  जिस  उन्होंने

 ६३
 लाख  टन  तक  विस्तारित

 कर  लिया है

 सरकारी  क्षेत्र  की  प्रस्तावित  परिष्करिणियों  की  कुल  क्षमता  ५०  लाख  टन  जिसे

 GO  १४  लाव टन  ए  क  बढ़ा  पा  1

 न  ee
 इसके

 हम  १४५  लाख
 टन

 रूसी  तेल  का  आयात  कर  रहे बनना ना  oe  te  नव  ee

 कम  नश्रप्रेजी में में
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 मंत्रालय  का  ग्रनुमान है  कि  तृतीय  योजना  की
 समाप्ति  तक  हमारे  देश  को  १२८  लाख

 टन  तेल  की  अ्रावस्यकता  पड़ेगी  ।  इसीलिये  मंत्रालय  fash  परिष्करिणियों  की  क्षमता  बढ़ाने

 की  मंजूरी  देने  को  तैयार  लेकिन  निजी  फर्मों  ने  रूसी  तेल  का  परिष्करण  करने  से  मना

 कर  दिया है  ।  यदि  उनको  परिष्करिणियों के  विस्तार की  अनुमति  दे  दी  तो विदेशी  मुद्रा

 का  व्यय  बढ़  कयोंकि  वे  बिना  साफ  किया  हुआ  १३  लाख  टन  तेल  का  मनमाने जगं  से

 करेंगी  ।

 इसलिये  सरकार  का  यह  निर्णय  बिलकुल  सही  हैकि  गैर-सरकारी  क्षेत्र की

 को  विस्तार  की  अनुमति  नहीं  दी  जायगी
 |

 इन  विदेशी  निजी  फर्मों  ने  रूस  के  सस्ते  तेल  से  देश  को  वंचित  करने  के  लिये  साठगांठ

 कर  ली  वे  wat ही  शर्तों  पर  परिष्करिणियों  का  विस्तार  करना  चाहती  हैं  ।

 हम  रूसी  तेल  का  आयात  बन्द  नहीं  करना  चाहते  ।

 इन  विदेशी  तेल  सेवायों  का  इतिहास  काफी  काला  इन  ब्रिटिश  कौर  अमरीकी

 ने  विदेशी  शासन-काल  में  कुछ  रियायतें  हासिल  कर  ली  थीं
 ।

 वे  इतना  ज्यादा

 मुनाफा  कमा  रही  हैं  कि  यदि  उसे  शिक्षा  पर  व्यय  किया  जाय  तो  देव  के  सभी  बच्चों  को

 निःशुल्क  शिक्षा  दी  जा  सकती है

 wa  देश  स्वाधीन  हो  गया  इसलिये  उनको  राष्ट्रीय  हितों  के  wae  चलने  के
 लिय  बाध्य  किया  जाना  हमें  सरकार  के  सही  निर्णय  के  लिये  श्री  मालवीय  की

 साहसिकता को  बधाई  देनी  चाहिये  ।

 अब  हमार  देश  के  अपने  तेल  संसाधन  विकसित  हो  रहे  खम्मात  का  तेल  बहुत

 बढ़िया किस्म  का  है  ।

 सरकार  को  इस्पात  कारखानों  पर  होने  वाले  व्यय  पर  नजर  रखनी  चाहिये  ।  इसलिये

 कि  उनके  व्यय  के  प्राक्कलन  बढ़ते  ही  गये  हैं  ।  इस्पात  कारखानों  के  लेखों  की  सही  तौर  पर

 लेखा-परीक्षा sk  छानबीन  की  जानी  चाहिये  ।

 हमें  योजनीकरण
 इस  ढंग  से  करना  चाहिये कि  चतुर्थ  पंचवर्षीय  योजना  में

 अनेक  इस्पात

 कारखाने  खोलें  जायें  ।  तब  तक  उनकी  उत्पादन  लागत  भी  कम  हो  जायेगी  |  उनके  लिये

 झा वद यक  मशीनें  हमारे  अपने  देश  में  बनने  लगेंगी  |

 चित्तरंजन  कारखाने  को  प्रत्येक  इंजन  के  लिये  ४०,०००  रुपये  के  मूल्य  की  बायलर
 प्लेटों  का  आयात  करना  पड़ता  है  ।  it  इस  समय  चित्तरंजन में  लगभग  १६०  इंजन  तैयार  होते

 जिसका  मतलब  है  कि
 ७०

 लाख  रुपये  के  मूल्य  की  विदेशी  मुद्रा  उनके  लिये  आवश्यक

 बायलर  प्लेटों  के  आयात  पर  खच  होती  है  ।  इसलिये  हमें  बायलर  प्लेटों  का  निर्माण  झपने

 देश  में  प्रारम्भ  करना  चाहिये  ।

 धातु का मिकी  के  काम  के  कोयले  की  खानों  का  राष्ट्रीकरण  किया  जाना  चाहिये  |

 इसलिये
 कि  ot

 उनका  काम  सुचारू  रूप  से  नहीं  चल  रहा

 खान  site  तेल  मंत्रो  के०  दे०  Kaa)  मैं  माननीय  सदस्यों  द्वारा  उठाये  गये

 सभी
 प्रश्नों  को

 तो
 नहीं  ले  लेकिन  मैं  प्रयास  करूंगा  कि  कोई  भी  बुनियादी

 प्रशन

 छूट न  एक  आलोचना यह  रही  है  कि  प्राकृतिक  संसाधनों  के  श्रनुसंघान-कार्य की
 गति

 बड़ी  मन्द  रही
 ह  $a i  oe,  wom  -

 अंग्रेजी
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 हाल  के  कुछ  वर्षों  में  भारत के  भू-भौतिकी  सवाल  site  भारतीय खान  ard  ने  श्रपनी

 कार्यवाही  काकी  बढ़ा ली  प्रतिवेदन में  उसका  यथेष्ट  ब्यौरा  जुटाया  गया  तकनीकी

 arena  पौर  उपकरण  को  हासिल  करने  में  हमें  काफी  कठिनाइयों  का  सामना  करना

 पड़ा है  |

 भारतीय
 खान  ब्यूरो  को

 उचित
 ढंग  के  तकनीकी  कार्यकर्ता  और  उपकरण  हासिल  करने

 में  काफी  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  रहा  हमन  इसके  लिये  कई  प्रशिक्षण  योजनायें
 भी  चालू  की  फिर  भी  तकनीकी  .  कार्यकर्ताश्रों  की  कमी  बनी  हुई  है  ।

 उदाहरण  के  २८  फरवरी  को  प्रथम  श्रेणी  के  २३४  पदों  में  से  केवल  ११४

 जा  सके  ;  द्वितीय  श्रेणी  के  xs  पदों में  से  केवल  १५  तक  भरे  जा  कौर  तृतीय

 श्रेणी  के  १०६५  मंजूर  शुदा-पदों  में  से  केवल  ६११  ही  mime  तक  भरे  जा  सके  चतुर्थ

 श्रेणी  के  पदों  को  भरने  में  कोई  कठिनाई  नहीं  पड़ती  ।

 इसके  कई  कारण  एक  यह  भी  है  कि  सरकार  कम  उपलब्धियां  देती  है  ।  निजी  क्षेत्र

 में  उपलब्धियां  कहीं  ज्यादा  हैं  ।  इसलिये  नये  लोग  निजी  क्षेत्र  की  नौकरियां  ज्यादा  पसन्द

 करते  वे  यह  भूल  जाते  हैं  कि  सरकारी  नौकरी  के  लाभ  क्या-बैया  हैं  ।  लोगों  को

 समझने  में  थोड़ा  समय  लगेगा  |  हमने  हाल  में  कुछ  are  किय  बेसन-वृद्धि  भी  की  गईं

 हम  oft  संक्रमण  काल  में  हैं  ।  आशा  ह ैकि  तृतीय  योजना  तक  हम  इस  दिशा  में  संतोषप्रद

 प्रगति  कर  लेंगे  ।

 श्री  जगन्नाथ  राव  ने  प्राविग्सेजਂ  मैगनीज  are  लिमिटेड  का  उल्लेख  किया  ary

 बहू एक  निजी  खनन  समवाय  उसका  पंजीयन  लन्दन  में  gar  था  ।  उसके  पास  महाराष्ट्र

 में  ११  ake  मध्य  प्रदेश  में  ८  स्थानों  के
 tg

 weave  शब  पीठासीन

 बजट  १६०१  में  मंजूर  किये  गये थे  ।  बाद  में  १९३१  में  तीस  साल  के  लिय  उसका

 शवीनकफरण  किया  गया  था  ।  उनक े८  GF  ज  PECL  ४  A  १६६२  ४  १६६३

 में  ौर  Yet,  PETE  Revo  में  प्रतिवर्ष  एक  पट  at  अवधि  पूरी  हो  रही  हैं  ।

 समवाय  ने  ३०  वर्ष  की  अवधि  के  लिये  उनका  नवीकरण  चाहा  है  ।  उसके  प्रार्थनापत्र

 के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  ws  थे  ।

 केन्द्रीय  सरकार  ने  खान  तथा  खनिज  १९४७  की  धारा  ८  की  उपधारा

 (३)  की  व्यवस्था  को  देखते  उसकी  मंजूरी  नहीं  दी  हैं  ।  समवाय  ay  विचर  है  कि

 उसके  साथ  न्याय  रहीं  हो  रहा  है  ।  सर्कार  wit  यह  नहीं  सोच  पाई  है  कि  उन  खानों

 भविष्य  में  क्य  इंतजाम  किया  जाय  ।  इसलिये  शिवाय  को  दो  महींने  ar  समय  कौर  दे

 दिया  गया  है  ।  सरकार  औद्योगिक  नीति
 संकल्प

 के  अनुसार  उसके  पट्ठा  का  नवीकरण  महीं  कर

 सकती  |  उसक  लिये  समुचित  कारण  होने  चाहिये  ।  इसलिये  हम  उसके  विरूद्ध  >  ।  लेकिन
 re  आ fe  । हम  यह  श्रव्य  चाहते  हैं  कि  उन  लोगों  का  अनुभव  cad  न  जाये  ait  हमें  उ

 मिल  सके  ।  उनकी  मशीनों  इत्यादि  का  प्रश्न  eat  देखना  |  इसलिये  सरक।र  इन
 महीनों  में  इस  प्रश्न  फर  विचार  कर  लेगी  |

 i
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 राष्ट्रीय  खनिज  विकास  निगम  प्रभी  हाल  में
 बना  इस  निगम ने  उड़ीसा  राज्य-सरकार

 के  साथ  ब्रासो-प्रो  के  अधर  पर  उड़ीसा  खनन  निगम  में  साझेदारी  की  हैं  ।  उसने  कविगुरू

 जहां  हमने  जापान  के  साथ  ४०  लाख  टन  के  निर्यात
 का

 करार  किया  है  लौह  वयस्क  की

 खननों  के  विकास  में  मदद  दी  है  ।  उसने  मध्य  प्रदेश  में  बेल् ला डिल्ला  लौह  श्रमिक

 पन्ना  में  हीरे  की  खानों  ate  राजस्थान के  खेतड़ी  में  तांबे की  खानों  का  विकास  किया  है  ।

 हम  इस  निगम  के  जरिये  art  से  सारा  खंडन-कार्यो  सरकारी  क्षेत्र  में  लाना  चाहते

 डा०  कृष्ण श्वा मी  ने  मुझ  पर  शभ्रादशंवादी  दृष्टिकोण  का  ares  लगाया  है  ।  व्यक्तिगत

 तोर  मुझे  तो  आदर्शवादी  कहलाना  अच्छा  लगता  है  ।

 भारत  सरकार  की  तेल  सम्बन्धी  नीति  काफी  सफल  रही  हैं  ।  यदि  हम  भारत  सरकार

 द्वारा  घोषित  नीति  का  कट्टरता  से  अनुसरण  नहीं  करते  तो  हमारे  लिये  देश  में  एक  ऐसी

 कुदाल  पहली  का  निर्माण  करना  संभव  नहीं  जिसने  तेल  की  खोज  की  जो  शीघ्र

 ही  शअ्रशोधितਂ  तेल  का  उत्पादन  करने  वाली  तथा  जो  मित्र  देशों  की  सहायता  से  दौ

 steagTarsy  स्थापित  कर  रही  कौर  जो  तीसरी  शोधनशाला  को  सरकारी  क्षेत्र  में  गुजरात

 में  स्थापित  कर  रही  यदि  हमें  इस  सम्बन्ध  में  स्पष्ट  तौर  ag  न  किया  होता  तो

 an  तेल  के  वितरण  या  बिक्री  के  लिये  नल  नहीं  लगाते  ate  न  सरकारी  क्षेत्र  के  अधीन

 भारतीय  तेल  कम्पनी  की  ही  स्थापना  होती  ।  मुझे  विश्वास  हैं  कि  समय  ग्रा  पर  इस  नीति

 से  लाभ  होगा  यदि  सरकारी  क्षेत्र  सेवायों  कौर  विदेशी  तेल  समवायों  के  बीच  में  किसी

 प्रकार  का  अस्थायी  मतभेद  पैदा  हो  गया  है  तो  वह  निश्चय ही  दूर  हो  जायेगा  ।  मुझे  विश्वास है

 कि  हमारे  मित्र  देश  जहां  इन  विदेशी  सेवायों  की  स्थापना  हुई  है  हमारे  रवैये  का  गलत  अरथ

 नहीं  लगायेंगे  ।  इस  सम्बन्ध
 में  पारस्परिक  सौदेबाजी  से  जो  कठिनाइयां  पदा  हो  गई  हैं  उससे

 हमें  भयभीत  नहीं  होना  चाहिये  ।  अ्रपितु.हमें  अपनी  नीति  पर  दृढ़  रह कर  स्थिति  का  मुकाबला

 करना  चाहिये  |

 शोधनशाला ओं  के  विस्तार  के  सम्बन्ध  में  दोनों  पक्षों  में  कुछ  भ्रांति  पैदा  हो  गयी  है  ।

 यह  कहा  जाता  है  कि  तीसरी  के  wea  तक  पैट्रोलियम  उत्पादों  की  खपत  बढ़े  कर  १२०

 लाख  से  १४०  लाख  टन  हो  जायेगी  ।  गर  सरकारी  क्षेत्र  की  ोधनदालाश्ों  की  विंमान

 क्षमता  ६३  लाख  टन  है  ।  सरकारी  क्षेत्र  में  स्थापित  होने  वाली  शोधनशाला  की  क्षमता

 २७'  ५०  लाख  टन  होगी  |  गुजरात  शोधनशाला  के  स्थापित  होने  पर  सरकारी  क्षेत्र  की  क्षमता

 Ro  लाख  टन  शौर  बढ़  जायेगी  ।  इस  प्रकार  सरकारी  तथा  गैर  सरकारी  क्षेत्र  की  कुल  क्षमता

 ११३  लाख  टन  हो  जायेंगी  ।  सरकारी  क्षेत्र  में  शोध नगा लाओं  के  विस्तार  के  हमारे  जो  भावी

 कार्यक्रम  हैं  उनके  अनुसार  सरकारी  क्षेत्र  में  तीसरी  योजना  के  पन्त  तक  या  चौथी  योजना  के

 प्रारम्भ  तक  कुल  क्षमता  १२०  से  १३०  लाख  टन  हो  जायेगी  |

 में  उन्हें  यह  बात  बताना  चाहता  हूं  कि  देश  में  १००  शोधनशालाश्रों  के  निर्माण  के

 भी  आहर  से
 पेट्रोलियम  उत्पादों  का  आयात  होता  रहेगा  ।  यह  आयात  देश  की  कुल

 खपत  को  १०  से  १४  प्रतिशत  तक  हो  सकता  यदि हम  तीसरी  योजना  के  अन्त  तक  १३०

 लाख  टन  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  खपत  करेंगे  तो  इसमें  १०  या  १५  प्रतिशत  ware  किय  जाने

 वाला  तल--डीजल  केरोसिन-भी  शामिल  होगा  ।  यदि  हमारी  शोधन  क्षमता  ११४

 या  १२०  लख  टन  को  हो  तो  हमारी  खपत  लगभग  १४०  लाख  टन  होगी  स्वत  तीसरी

 योजना  तक  Matera  की  क्षमता  बढ़ाने की  कोई  आवश्यकता  नहीं  होगी  ।

 497  (Ai)
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 के०  दे०

 चोथी  योजना  में  SA  क्या  करेंग  इस  बात  पर  तीसरी  योजना  के  मध्य  तक  विचार

 3 feat  जा  सकता  ठ  |  मत  भारत  सरकार  के  समक्ष  यह  तक  रखने  की  आवश्यकता  नहीं  है  कि

 इसमें  बहुत  अधिक  विदेशी  मुद्रा  व्रण  होगो  या  विदेशी  MaAT AA!  द्वारा  यह  काय  अधिक

 आसानी  से  कर  लिया  जायेगा  ।  दो  वर्ष  पूर्व  कुछ्
 अमेरिकन

 तेल  विशेषज्ञों  ने  यह  रय  दी  at

 कि  यदि  ये  शोधनशाला  सरकार  का  सहयोग  चाहती हैं हैं  तो  उन्हें उन्हें  वर्तमान  ला  सम्बन्धी

 करार  का  संशोधन  करना  चाहिये  तथापि  उस  समय  उन्होंने ऐसा  करने  से  इन्कार  कर  दिया  |

 हम  भी  उनकी  शोधनशाला  क्षमता  में  विस्तार  करने  की  बात  पर  सहमत  नहीं  हो  रुकते

 मुझे  दुःख  है  कि  उस  समय  उन्होंने  हमारा  साथ  नहीं  दिया  तब  हम  कुछ  नहीं  कर  सकतें
 | हैं

 यह  कहा  गया  है  कि  विदेशों  से  वार्ता  करने  में  अनचित  विलम्ब  किया  जा  रहा  है  कौर

 नहरकरट्या में  तेल  की  खोज  भी  बहुत  पहिले  ही  हो  जानीं  चाहिये  थो  ।  यद्यपि  स  ने  इम

 आलोचनाओं  पर  इस  आशा  से  ध्यान  नहीं  दिय  कि  यह  भ्रांति  स्वयं  दूर  हो  जायेगी  तथापि

 wa  मं  चाहता  हूं  कि  इस  सम्बन्ध  में  भ्रांति  दुर  कर  दी  जायें  ।

 mar  में  श्रीराम  तेल  कम्पनी  के  कायों  के  झ्न्तगंत  पहिले  तेल  के  को  खोज

 Pex 2 x  दई  ।  REX%  में  चार  अन्य  कप  खोदे  गये  |  सकें  पहचान  female  से  टर  तेल

 मिलने  पर  सरकार  ने  श्रीराम  तेल  समवाय  से  बातचीत  शुरू  क्योंकि  दोनों  ही  पक्ष  यह

 चाहते  थे  कि  इस  सम्बन्ध में  कोई  समझौता  ही  ।  LENS  में  श्रीराम  तेल  कम्पनी  कुछ  सिद्धांतों

 के  wale  एक  कम्पनी  बनाने  को  सहमत  हो  गयी  ।  REY  के  पहचान  भारत  सरकार  ने

 किसी  भी  मामले  में  यथा  परिवहन  अशोधित  तेल  का  इत्यादि--ढिलाई  न्हीं
 की  ।  इस  सम्बन्ध  में  सारे  काय  इस  प्रकार  चलते  रहे  जेसे  कि  उन्हें  खोज  सम्बन्धी  सारे  बायें

 करने  का  पुरा  हक  है  ।  असाम  तेल  सिवाय  के  साथ  हने  वाली  बातचीत  के  दौरान

 हमारी  औद्योगिक  नीति  कसौटी  पर  रखी  गयी  ।  वे  इस  पर  अधिक  से  अधिक  १६  महीनों

 का  विलम्ब  कर  सकते  थे  ।  यदि  हम  शोधनशाला  इत्यादि  का  काय  प्रारम्भ  करनें  को

 कहते  तो
 भी  यह  अ्रधिक  से  अधिक  १६  महीने  पूर्व हो  सकता था  ।  अभी  तऊ  वे  €५  करं

 खोद  चके  हैं  यह निशान  नहीं  हैं  कि  उस  क्षेत्र  से  क्वि तनी  मात्रा  में  तेल  का  उत्पादन  होगा

 इस  सम्बन्ध  में  किये  गये  अनजान  में  परिवर्तन  होता  रहा  है  क्योंकि  छजिएनें  at  खाते

 जाते  हैं  उतनी  ही  उस  क्षेत्र  के  are  में  जानकारी  बढ़ती  जाती  है  ।  इस  प्रकार  यदि  इस  सम्बन्ध

 में  विलम्ब  भी  हुमा  है  तो  एक  वर्ष  इससे  झक  नहीं  ।  बातचीत के  दौरान  किसी  कार्य

 में  ढिलाई  नहीं  की  गयी  ।  यदि  कुछ  विलम्ब  em  है  तो  वह  नीति  शोधनशाला  को  सरकार

 = खत्म  लाने  अर  राष्ट्र  कें  हित  में  कौर  प्रशंसक  फायदा  करने  के  सम्बन्ध  में  za  &

 अब  मं
 गुजरात

 क्षेत्र  के  कार्य  के  संबंध  में  जानकारी  देना  चाहता  हैं  ।  में  सभाको  यह  आश्वासन

 देना  चाहता हूं  कि  तेल  तथा  प्राकृतिक गैस  झ्रायोग  अपनी  भूलों  में  सुधार  करक  भ्र पने  कार्य  की  गति

 तेज  करने  का  भरसक  प्रयत्न  कर  रहा  है
 ।  इस  अवधि  में  हम  ने  बहुत  बड़ी  संख्या  में  कर्मचारियों

 को
 प्रशिक्षण  दे  दिया  दे  सब  gat  ar}  orca  fear  अ  क्षेत्र में  एक  भी

 वेत्ता  नहीं
 था

 ।
 यह  कार्य  बहुत  कठिन  था

 ।
 हम  एक

 ऐसा
 कार्य  करने  जा  रहे  थे  जिसका  परिणाम

 निश्चित  नहीं  न  हमारे  पास  कर्मचारी  न  कोई  उन्हें  प्रशिक्षण  देने  को

 तैयार था  कौर न  लोग
 सरकारी  नीति  को  क्रियान्वित  करने  वाले  लोगों  की

 बातें

 चाहते  थे  ।  ऐसी  स्थिति  में  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस
 ने  झपना  कार्य  a |  किया  ।



 ५३१९ QYy  १८८३  अनुदानों की  मांगें

 तेल  की  पहली खोज  श्रंकले्वर में  जून  gato HEE में  हुई  ।  वहां  तेल  की
 खोजਂ  का  कार्ये

 केवल

 er 5 ay afer वर्ष  पहिले  प्रारम्भ
 किया  गया  था

 ।
 अब  तक  हम  वहां

 ८  या  करे  खोद  चुके
 हैं  ।

 अपनी  सारी  सितारों  शर  गलतियों  के  बावजूद  भी  हमने  जो  कार्य  किया  है  वह
 प्रशंसनीय

 है
 ।

 तथापि  प्रभी भी  हम  वहां  पर  तेल  की  मात्रा  का  नहीं  लगा  सकते हैं  ।

 परब  १  से  आरम्भ होने  वाले  प्रायोगिक  उत्पादन  कार्यक्रम के  द्वारा
 हम  वहां  तेल

 की  मात्रा का  अन मान्य  लगाने का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं
 ।

 इस  से  हमें  तेल  के
 उत्पादन

 के
 संबंध

 में  अ्रधिक  सही  जानकारी  प्राप्त  हो  जायेगी  ।  निसंदेह  तेल  के  समाचारों  के  संबंध  में  जनता  में

 काफी  सनसनी  दा  हो  ज़ाती  है  ।  इसका  कारण  यह  है  कि  हमारे  देश  में  प्रैस  को  काफी

 स्वतंत्रता  प्राप्त  है  कौर
 तेल  के  कामों  से  यदि  जरा  भी  पानी  या  तेल

 निकलता  है  तो  वह  तुरंत

 संवाद पत्रों  में  प्रकाशित  हो  जाता  है  |

 मेरे  लिये  एक  समस्या  खड़ी  हो  जाती  है  कौर  मुझे  उस  संवाद  का  खंडन  करना  होता  है

 तथापि  वातावरण  इस  प्रकार  का  पैदा  हो  जाता  हें  जैसे  कि  मे  ने  ही  यह  समाचार  दिया  है  |

 तथापि  जनता  धीमे  धीमे  संवादपत्रों  में  प्रकाशित  समाचार  तथा  सरकारी  विज्ञप्ति में  प्रकाशित

 समाचार  समझने  लगी  है  !  में  सभा  से  यह  अनुरोध  हं  कि  वे  सरकारी  विज्ञप्ति

 में  छपे  हुए  समाचारों पर  ही
 विश्वास  करें

 संभव  है  कि  हमें  खंभात के  तेल  क्षेत्रों  से  इस  मात्रा  में  तेल  उपलब्ध  हो  सके  जिसका  हम

 वाणिज्यिक  रूप  में  उत्पादन  कर  सकें ।  तथापि  हमें  तभी  तक  गैस  भ्र  तेल  का  अनुपात नहीं  ज्ञात  हु  प्रा

 में  इस  बात  को  स्वीकार  करता  हूं  कि  तीसरी  योजना  के  तक  हम  उतने  शोधित  तेल  का

 उत्पादन  नहीं  कर  सकेंगे  जितने  की  खपत  होगी  |  तथापि  इसका  कोई  चारा  नही ंहै  ।  हम  गुजरात  में

 चार  पांच  जगहों  में  तेल  की  खोज  कर  रहे  हैं  ।  तेल  की  खोज  में  शीघ्रता करने  के  लिये  हम  ने

 के  वसिन  तथा  कावेरी  बेसिन  में  कई  स्थानों  पर  तथा  बिहार  कौर  श्रीराम  में  अपनी

 गतिविधियां बढ़ा  दी  हैं  ।  इस  योजना  की  अवधि  में  जैसलमेर  में  भी  तेल  की  खोज  की  जायेगी  देगा न्यऋता

 में  चार  लाख  वर्गमील  में  तेल  की  खोज  की  संभावना है  ।  इस  में  से  ८०  श्रतिदात  स्थान में  तेल

 नहीं  प्राप्त  होगा  ।  हम  बारह  ऐसे  स्थानों  की  खोज  कर  रहे  हैं  जहां  कि  तेल  की  प्राप्ति हो  सके

 यदि हम  उत्तर  बंगाल  कौर  श्रीराम  के  किसी  स्थान  में  तेल  प्राप्त  कर  सकें तो  हम  कहू
 सकते  हैं  कि  ua  इस  कार्य  में  खतरा  कम  हो  गया  5 2  ।  तभी हम  विदेशी  सेवायों  से  यहां

 ma के  लिये  कह  सकेंगे  ॥

 >> जसलमेर  में  हम  ने  ot  आरम्भिक कार्य  किया  श  ।  तथापि  वहां  के  कार्य  में  जो  कठिनाइयां

 शामिल  हैं  उन  के  कारण  शायद  हम  इतना  भ  नहीं  कर  पायें  |  म्रत: हम वहा हम  वहां  तेल  की

 खोज  में  बिदेशी  कम्पनियों  की  सहायता  चाहते  हैं  ।

 खोज  की संभावनाओं को  कौर  अधिक  विस्तृत  करने के  लिये  हम  कछ  विशष  प्रकार  के

 स्थानों  में  काम  कर  के  वहां  के  प्राप्त  एकत्र  कर  रहे  जिन  क्षेत्रों  से  श्राशावादी yas  संकेत

 मिलते  हैं  वहां  तेल  की  खोज  की  श्रमिक  संभावना  रहती
 ड

 चाहिये  fe
 तक  मुझे  भारत  में  बहुत  अधिक  तेल  वाले  क्षेत्र  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं  संभव  है  ऐसे

 { क्षेत्र हों  ही  नहीं

 मैं  ने  ग्राहको  तेल  तथा  प्राकृतिक गैस  आयोग  के  कार्य  का  एक  मोटा  विवरण  दे
 दिया  है

 तथा
 वे

 कारण
 बता  दिये  हैं  जिन  के

 कारण  हम  tS  |  का  र  BUNT  नवा दारा  a नी
 ति  का

 श्ननुसरण

 करना  चाहता  हु ं।  तथापि  हम  चाहते  है ंकि  यह  नीति  व्यावहारिक हो  ।  तथापि
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 श्री  के०  द्

 हमारी  बुनियादी  नीति  यह  होनी  चाहिये  कि  मूल  कार्य  सरकार  के  हाथों  में  रहे  ।  हम  दूसरे

 देशों का  सहयोग  भी  इस  प्रकार  लेवें  कि  मूल  उद्देश्य  seat न  जाने  पावे
 ।  सरकार की

 यह  नीति  सफल  सिद्ध  है  ।  इसी  लिये  सरकार  तेल  क्षेत्रों  में  सर्वागीण  कार्य कर

 रही  है  तीसरी  योजना के  दौरान  परिवहन  की  ऐसी  व्यवस्था कर  जायगी कि  व्यय

 अधिक  नहीं  होने  पायेगा  ।

 श्री  area  सिंह ने  कहा  है  कि  हम  तेल  उत्पादों  की  कीमतों  में  कमी  करने  में  समे  नहीं

 हुए  इस  संबंध  में  समस्त  पैट्रोलियम  उत्पादों  में  तदर्थ कमी  से  हमें  लगभग
 vo

 करोड़  रुपये
 । का  लाभ  हुआ  है

 २०  १९५८  से  ३०  ज  Raye  तक  ८  ६  करोड़  ,  तत्पश्चात्  करोड़

 2  gaye F  मैचों  Leto  तक  १७ '  ६७.  ३१-१०-६०  से
 यह

 eS oe aC)  करोड़  हो  गया  ।  भारत  सरकार  को  श्रावस्ती  प्राप्ति  लगभग  १८  करोड़  होती  है  ।

 उक्त  सफलता को  श्राप  तुच्छ  नहीं  कह  सकते हें  ।  प्रभी  तक  इस  संबंध  में  बात  चीत  जारी  है  ।

 fara  बाज़ार में  तेल  की  कीमतों में  मन्दी  प्रा  गयी  है  तथा  उत्पादन-कर्त्ता  खपते  करने

 वाले  देशों  में  अन्य  कई  कारण  भी  पैदा  हो  गय  हैं  ।  इस  संबंध  में  त्रिपक्षीय  गुट  एक  दूसरे

 से  टकरा  रहे  इस  संबंध  में  जो  वार्ता  की  जाती  हूं  वह  बहुत  जटिल  होती  हैं  ।  उन  में  हम

 तानाशाही  का  रुख  अ्रख्तयार  नहीं  कर  सकते  हैं  ।

 हम  उन  लोगों  का  सहयोग  चाहते  हैं  जिन  के  हाथों  में  स्थिति  का  अधिक  नियंत्रण  है  ।  हम

 चाहते  हैं  कि  विदेशी  मुद्रा  का  अपव्यय नहीं  होने  पावे  ।  इसी  उद्देश्य  से  हम  ने  रूस  के  साथ

 समझौता  किया  जोकि  हमें  तेल  की  खोज  करने  तथा  अपने  पैट्रोलियम  उत्पादों को  रुपये

 के
 पर  बेचने  में  हमें  सहायता  कर

 २
 हम  इस  नीति  पर  पुरजोर  करना  चाहते

 तीसरी  योजना  के  दौरान  हम  रूस से  २०  लाख टन  पैट्रोलियम  उत्पादों  की  खरीद

 = जो  भी  हम  से  रुपये  के  areca  पैट्रोलियम  उत्पाद  बेचना  चाहे  बेच  सकता  द  ह्म

 प्रस्ताव  पर  विचार  करने  को  तैयार  इस  प्रकार  भारत  सरकार  की  १९५६  की  नीति पर

 असल  करने  से  हमें  कई  लाभ  हुए  मुझे  विशवास  है  कि  इस  नीति  से  राष्ट्र को  लाभ

 होगा ।

 = प्  ?
 महोदय  :  बरौनी  दोहन-दाला के  संबंध  में  मंत्री  महोदय  की  क्या  राय

 श्री  |: ह  दे०  सा लव ोय  :
 बरौनी  शोधनशाला  का  किसी  भी  पक्ष  से  आय  हुए  कोटे दान  से

 अधिक  मूल्य  नहीं  जा  रहा  बरौनी  शोधनशाला  बहुत  जटिल  होगी  ।  उस  में  चिकनाई

 देने  वाले  तेल  तथा
 ग्रन्थ

 वस्तुएँ  बनायी  जायेंगी  |  वह  नहरकटिया  के  तेल  से  मोम  तथा  रंग  निकालने

 का
 काय  करेगी

 ।
 इस  में  कुछ  अधिक  व्यय  होगा  ।  तथापि  इसकी  लागत  बहुत  प्रतीक  नहीं  होगी

 श्री  राजेश्वर  पटेल  )  :
 ऐसा  हे  प्रतीत  होता  है  कि  मंत्रालय  सभा  में  हुई

 > श्रालोचनाओओं  से  लाभ  नहीं  उठाना  चाहता  &  |  यद्यपि  मंत्रालय  का  ध्यान  कई  बार  इस  कौर

 गया है  कि  लक्ष्य  प्राप्ति में  काफी  विलम्ब हो  रहा  तथा  इस्पात  संयंत्रों के  लिये

 ि आवश्यक
 उपलब्ध

 नहीं  है  तथापि
 इस  ae  उचित  ध्यान  नहीं  दिया  जाता  है  ।

 मूल  अंग्रेजी
 में
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 यदि  मंत्रालय  ने  प्राक्कलन  समिति  द्वारा  दी  गयी  सलाह  पर  ध्यान  दिया  होता  तो  देश

 को  विशेष  प्रकार  के  इस्पात  के  रायात में  a4  करोड़  रुपये  व्यय  नहीं  करने  होते  ।

 के  कोल्ड  रोलिंग  faa  में  विलम्ब  होने  के  कारण हमें  विदेशों  से  इस्पात  का  आयात करना  पड़

 रहा हैं हैं  l

 हमने  १९५८  के  प्रारम्भ  में  ही  मंत्रालय  का  ध्यान इस  जोर  दिलाया  था
 कहां

 था कि  कच्चे माल  तथा  अन्य  सारे  उपकरणों  इत्यादि  की  व्यवस्था  कर  ली  नाय  यदि  एसा न

 किया  गया  तो  संयंत्र  समय  पर  काम  नहीं  कर  सकता  है  तथापि  wil  तक  रूरकेला  में  कोल्ड

 रोलिंग मिल  ने  कार्य  श्रारम्भ  नहीं  किया  है  कौर  रूरकेला  संयंत्र  अपनी  पूरी  क्षमता  से  कार्य

 भी  नहीं  कर  रहा  है
 ।

 देश  के  औद्योगिक विकास  में  इस  मंत्रालय  को  महत्वपूर्ण कार्य  करना  है  ।  यदि  री

 क्षेत्र  के  कार्य  की  आलोचना  भी  करते  हैं  तो  हमारा  उद्देश्य  यह  रहता  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  के

 उद्योग  अधिक  अच्छी  प्रकार  से  कार्य  करें  तथापि  लोग  सोचते  हैं  कि  हम  सरकारी  क्षत्र के

 विरोधी  में  पुरी  जिम्मेदारी से  यह  कह  सकता  हू ंकि  जिस  प्रकार  से  यह  काम  किया

 जा  रहा
 >

 उस  से  सरकारी  aa  के  उद्योगों  के  प्रति  जनता  में  श्रीवास  पैदा  होगा  ।

 कल  श्री  मुरारका
 ने  एक

 बात  कही  थी  कि
 समस्याओं  को  अधिक  कुशलता  से

 निबटाने  के  लिये

 हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  को  तीन  यूनिटों  में
 बांट

 दिया  जाय  ।  प्रावधान  समिति  ने  भी  इसी  तरह

 का  एक  सुझाव रखा  था  ।  उस  ने  सुझाव  दिया  था
 कि

 परियोजना  के  लिये  स्थानीय  प्रबन्ध

 are  होना  चाहिये  जो  सभी  स्थानीय  मामलों  में  स्वतंत्रता  से  काम  करे  ।  उस  में  जनरल  मेनेजर  झर

 परियोजना  के  सभी  विभागों  के  प्रमख हों  ।  तीनों  परियोजनाओं के  लिये  केन्द्रीय  समन्वय  की  व्यवस्था

 हिन्दुस्तान  रटील  लिमिटेड  के  ate  साफ  डायरेस्ट्स  द्वारा  की  जाय  जो  नीति

 सम्बन्धी  समान  हितों  के  धन  की  समवाय  विधि  की  अ्रावद्यकताश्रों  इरादी

 के  परिपालन  का  विवेचन  करे  ।'
 '

 यदि  इन  सुझावों  की  भ्रांत  ध्यान  दिया  तो  छोटी  छोटी  areas

 दूर  करने  में  प्रबन्धकों  को  बड़ी  मदद  मिलेगी
 ।

 कब  में  एक-दो  बातों की  कौर  खासकर  हालत  की  स्थिति  की  झोर  मंत्रालय  का  ध्यान

 श्राकर्षिर  करूंगा  ।  वर्तमान  आयोजन  में  एक  सबसे  बड़ा  दोष  यह  था  कि  संयंत्र के  साथ  ही  साथ

 फालतू  पुत्रों  का  प्राप्त  नहीं  दिया  गया  था  ।  फालतू  पुर्जों  की  कमी  के  कारण  ही  कुछ  एकक  समय  पर

 या  कुदरत  पूर्वक  चालू  नहीं  किये  जा  सके  ।  फिर  हम  ae  भी  जानते  हं  कि  यदि  हम  फालतू  पुर्जों  को

 संयंत्र  के  साथ  नहीं  ले  लेते  तो  हमें  बाद  में  बहुत  उंची  कीमत  देनी  पड़ती  है  झर  यह  पुर्जे  मिलने  में

 देर  भी  लगती है  ।  चूंकि  हमारा  देश  काफी  पिछड़ा  है  हमें  फालतू  पुर्जों  के  लिये  विदेशी  व्यापारियों

 पर  निसार  रहना  पड़ता  है  वे  पुज  तयार  करने  के  लिये  मनमाना  समय  लेते  हैं  ।  इसलिये  परियोजना

 झधघिकारियों  ने  मंत्रालय को  मात्रा  मं  फालतु  पुर्जे  खरीद  लेने  की  सलाह  दी  थी  ।  लेकिन

 अनुमान  बढ़  जाने  के  डर  से  या  विदेशी  मुद्रा  की  कमी  के  कारण  उन्होंने  विपरीत  निश्चय  किया  ।  हमें

 उन  की  जरूरत  है  फिर  भी  हम  ने  कुछ  समय  के  लिये  उस  को  केवल  स्थगित  किया  |

 कुछ  भ्रमण  कारणों  से  भी  यह  प्रश्न  महत्वपूर्ण है  श्राप  जानते  हैं  कि  ये  संयंत्र बहुत  बड़े

 पेचीदे  श्र  wears  श्राघनिक  हैं
 ।  हमारे  इंजीनियर  कौर  निरीक्षक  कर्मचारी  इन  मशीनों  से  पुरी

 तरह  परिचित  नहीं  हैं  site  न  ही  उन्हें  इन  मशीनों  को  कुशलता  से  चलाने  का  प्रशिक्षण  प्राप्त  इन्हें

 अनुभव
 न

 होने  के  कारण  अक्सर  मशीनें  ट्ट-फूट  जाती  हें  कौर  इस  कारण  पुर्जों  का  स्टाक

 होना  श्र  भी  जरूरी  हो  जाता  है  ।
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 रामेश्वर

 डायरेक्टरों की  रिपोर्ट  के  पृष्ठ  ७  में  इन  फालतू  पुर्जों  के  सम्बन्ध  में  कहा  गया  है  कि
 :

 मामलों  में  वस्तुओं  कौर  फालतु  पुर्जों  की  खपत  की
 दर  पहले  अनुमानित दर  से  कहीं

 ग्रसित  थी  कौर  सामान्य  संभावनाशझों  पर  आधारित  स्थानापन्न  ल  का  उपभोग

 बहुत  जल्द  हो  गया  कौर  इस  प्रकार  सामान्य  उत्पादन  में  कमी  हुई

 इस  प्रकार यह  स्पष्ट  है  कि  फालतू  पुर्जों  की  कमी  के  कारण कई  एककों  को  नुक्सान

 उठाना  पड़ा

 इन  बातों  की  झ्रोर  ध्यान  दिलाने  का  च्  केवल  इतना  ही  है  कि  हम
 ४०

 लाख  टन  की  नयी

 क्षमता के  लिये  श्रायोजन  कर  रहें  हें  ।  दुर्गापुर  रूरकेला  की  वर्तमान  क्षमता  बढ़ाने  तथा
 आरम्भ में  १०  लाख  टन  की  नयी  क्षमता  का  एक  कारखाना  बोकारो  में  स्थापित करने  का  विचार

 कर  रहे  हें  ।  पीछें  एक  दिन  माननीय  मंत्री  से  यह  सवाल  पूछने  पर  कि  बया  इस  देश  में  इस्पात  की  भावी

 आवश्यकताओं  के  सम्बन्ध  में  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  था  जेनेवा  में  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  इस्पात

 समिति  द्वारा  dare  की  गयी  सर्वेक्षण  रिपोर्ट  की  are  ध्यान  दिलाया  जिस  में  बताया  गया  था  कि

 PEWO—WY  तक  देश  की  आवश्यकता  २८०  लाख टन  हो  जायगी  |  लेकिन  विदेशी  मुद्रा  की  कमी

 या  कुछ  कारणों  से  मंत्रालय  ने  यह  तय  किया  कि  तीसरी  योजना  श्रवाध
 में  हम  सिफ  १००

 लाख  टन  की  सीमा  तक  ही  विस्तार  इन  श्रालोचनाशओं  को  ध्यान  में  रखना  अच्छा  होगा  ताकि

 तीसरी  योजना  के  तक  हम  १००  लाख  टन  की  क्षमता  स्थापित  कर  सकें  ।  फिर  भी  वह  हमारी

 जरूरतों से  कम  ही  रहेंगी  ।

 विस्तार  के  सम्बन्ध  में  हमें  इन  रिपोर्टों  में  बताया  गया  है  कि  ७०  लाख  रुपये  की  लागत से

 भिलाई  के  लिये  परियोजना  रिपोर्ट  तैयार  की  जा  रही  है  कौर  दुर्गापुर  तथा  रूरकेला  के  लिये वह

 सेन्ट्रल  डिजाइन्स  भ्राग॑नाइजेशन  में  तैयार  की  जा  रही  है  ।  लेकिन  हमें  यह  नहीं  बताया  गया  कि

 के  लिये  कोई  परियोजना  रिपोर्टे  तयार  की  जा  रही  हैं  या  नहीं  शर  यदि  तो  कहां  तैयार

 किया  रही  ह

 विस्तार की  लागत  के  बारे  में  यह  बताया गया  है  कि  भिलाई  के  विस्तार  के  लिये  विदेशी

 मुद्रा
 ४०

 दुर्गापुर  के  लिये
 ४८

 प्रतिशत  भर  रूरकेला  के  लिये  ५५  प्रतिशत  लगेंगी  ।  मैं  नहीं

 समझ  पाता  इन  कारखानों  के  लिये  आवश्यक  विदेशी  मुद्रा  में  इतना  भ्रातृ  क्यों  हो  ।

 विस्तार  के  मामले  में  एक  दूसरी  बात  यह  है  कि  हम  ने  इन  तीन  कारखानों  में  जितनी  बड़ी

 मत  भट्टियां  शौर  खुली  भट्टियां  हाथें  फर्नेंस  )  बनायी  ्  उससे  दूने  बड़े  आकार  की  feat
 बनाने  जा  रह ेहैं

 ।  हमारे  कुछ  विशेषज्ञों  ने
 सरकार  तथा  खान  कौर  ईंधन  मंत्रालय  को  सुझाव

 दिया  था  कि  अधिक  बड़ी  भट्टियां  प्रतीक  फीफा  मंद  होगीं  लेकिन  हम  ने  उस  शोर  ध्यान  नहीं
 feqi  आर  aa  उस  झर  पान  देने  के  लिये  बाध्य  किया  जा

 रहा

 यह  बताया  गया  हू  कि  भिलाई  में  विस्तार  की  लागत  €२०  रुपया  प्रति  दुर्गापुर  में  €  २३

 रुपया  प्रति  टन  शौर  रूरकेला  में  ११२५  रुपया  प्रति  टन  होगी  |  इंग्लैंड  के  इस्पात  सम्बन्धी  एफ
 अखबार  या  पत्रिका  में  कभी  हाल  में  लिखा  गया  था  कि  ७५०  रुपये  प्रति  टन  की  दर  से  ब्रिटेन  अपनी

 इस्पात  क्षमता  २६०  लाख
 टन  से  ३४०  लाख  टन  बढ़ाने  जा  रहा  में  नहीं  समझ  पाता  कि  नई  क्षमता

 पैदा  करने  के  लिप्रे  हम  इतना  अधिक  क्यों  aa  इस  सम्बन्ध  में  आप  को  याद  होगा  कि  नगर
 उपोत्पाद  म्यार  उसी  तरह  की  चीजों  को  छोड़  कर  भिलाई  में  प्रति  टन  लागत  १३१०  दुर्गापुर
 में  १३८०  रुपे  शौर  रूरकेला  में  १७००  रुपये  प्रति  टन  थी  ।  इस  सम्बन्ध  में  यह  अधिक

 अच्छा  होता
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 देते  कि  जब  सरकार कि  हम  wea  दो  भारतीय  संस्थानों  के  प्रूव  से  लाभ  उठाते  कौर  इस  AT

 क्षेत्र  में  विस्ता  र  कार्यक्रम  शुरू  किंग  जाय  तो  वास्तविक  उत्पादन  क्षमता  कम  से  कम  उतनी  अ्रवरय

 बनी  रहे  जितनी  कि  हम  कायम  कर  सके  हैं  |

 ang  मिश्रित  इस्पात  के  उत्पादन  के  लिखे  आवश्यक  क्षमता  स्थापित  करने  के  बारे  में  सरकार

 ने  कोई  निश्चय  नहीं  किया  रिपोर्ट  के  पहले  या  दूसरे  ओष्ठ  में  ही  बताया  गया  है  कि  १६६०  में

 ४६,१२१  टन  धातु  मिश्रित  इस्पात  का  किया  गया  था  जब  कि  देश  में  अ्रगले  पांच  साल  में

 लगभग  ५  लख  टन  की  ग्रावइयकता  का  अनुमान  है  ।  हम  जानते  हैं  कि  हमें  काफी  मशीने  कौर  ग्रोवर

 केवल  इस  कारण  निदेशों  से  मंगानी  पड़ती है  कि  उन्हें  Tare  करने  के  लिये  हमारे  पास  कच्चा

 माल  नहीं  है  ।  यदि  हमें  देश  में  विभिन्न  प्रकार  के  धातु-मिश्रित  इस्पात  मिलें  तो  इतना  aire  तेयार

 माल  आयात  करने  को  जरूरत  नहीं  रहेगी  ।  धातु-मिश्रित  इस्पात  areas  स्थापित  करने  में

 कठिनाई  यह  है  कि  हमारे  पात  तकनीकी  जानकार  लोग  नहीं  हैं  सरकारी  क्षेत्र  में  भय

 कारखानों  के  पास  तकनीकी  जानकार  लोग  हैं  ।
 में  नहीं  जानता  कि मंत्रालय  ने  तक  इन

 कारखानों  को  ऐसा  इस्पात  तैयार  करने  के  लिये  क्यों  नहीं  कहा  ।  यदि  वे  moat  उत्पादन  क्षमता

 बढ़ा  तो  देश  की  कुछ  श्रावश्सकता  पुरी  हो  सकेगी  कौर  करोड़ों  रुपये  का  gravy  बच  जायगा  |

 मुझे  प्रियंका  हैं  कि  जो  विस्तार  कार्यक्रम  बनाया  गया  है  इस  प्रकार  कार्यान्वित  नहीं  किया

 गया हैं
 ति

 सभा
 को

 यह  विश्वास  हो  कि
 वहू  पुरा  हो  जायगा  |  में  यह  इस  लिये  कहता हूं

 कि  बोकारो

 के  विषय  में  हम  ने  कुछ  तय  नहीं  किया  है  कि  उस  कारखाने  के  लिये  विदेशी  मुद्रा  कहां

 से  मिलेगी  ।  भिलाई  तथा  दूसरे  कारखानों  के  बारे  में  प्रभी  तक  उन  के  विस्तार  सम्बन्धी  परियोजना

 रिपोर्टे  fare  नहीं  हुई
 हैं  ।  टाटा

 ने
 अरपना  विस्तार  कार्यक्रम  REX  में  शुरू

 किया  लेकिन

 १  Qs
 ह

 १  नक  ag  विमान  क्षमता  प्राप्त  नहीं  कर  इस  लिये  यदि  हम  फिर  ढिलाई  से  भाग

 बढ़ते हैं  तो  मुझे  सन्देह है  थि  तीसरी  योजना  के  अन्त  तक  भी  हम  १००  लाख  टन  की  क्षमता

 स्थापित  नहीं  कर  सकेंगे  ।

 एन०  रहा  :  समझता हूं  कि  इस  मंत्रालय  को  इस  की  ग्रोवर  से  तथा

 राष्ट्र  की  झोर  से  भी  बधाई  दी  जानी  चाहिये  ।  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  की  संपूर्ण  अवधि  में  बराबर

 यहं  बंका  व्यक्त  की  जाती  रही  कि  नियत  मात्रा  में  कोयला  उत्पादन  करने  की  क्षमता  सरकारी  क्षेत्र

 में  हैं  गय नहीं  इस  बात  पर  भी  जोर  दिया  गया  कि  उद्योगों  की  तथा  देश  की  आवश्यकता  पूरी

 करने  के  fag  TRACE  क्षेत्र  को  अपनी  उत्पादन  क्षमता  बढ़ाने  के  लिये  agate  दी  जाये  ।

 कोयले  के  विषय  में  ऐसा  कोई  सैद्धान्तिक  दुष्टिकोण  नहीं  होना  सिवाय  इस  बात  के  कि

 कोयले  फर  नियंत्रण  विदेशी  पूंजीपतियों  के  हाथ  में  न  जो  भी  मेर-सरकारी  क्षेत्र
 ने

 ४४०

 लाख
 टन  का  लक्ष्य  पुरा  कर  दिया  मे  समझता हुं  कि  यह  अपने  लक्ष्य  से  झाग  बढ़  गया  है  ।  हमें

 यह  देखकर  प्रसन्नता होती  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  में  १९६१  के अ्रंत तक प्रति वर्ष तक  प्रति  वर्ष  ६००  लाख

 टन  कोयले  का  उत्पादन  है  ।  इस  प्रकार  वह  भी  अपन  लक्ष्य  से  बढ़  चुका  है  ।  इस  दृष्टि  से

 यह  एक  सफलता हैं  ।

 लेकिन  इतना  होने  पर  भी  सम्पूर्ण  देश  प्रत्येक  राज्य  यहां  तक  कि  कोयला

 उत्पादन  करने  वाले  परिचम  बंगाल  राज्य  में  भी  कोयले  की  कमी  है
 ।

 मुझे  set  निर्वाचन क्षेत्र
 अर्ध-नगरीय  क्षेत्रों

 घरेलू
 इस्तेमाल  के  लिए  कोलया न  मिलने  के  बारे में  कई  पत्र  प्राप्त

 मूल  अग्रेज़ी  में



 भूरे  म्रनदानों की मांगें की  मांगें  शनिवार  2%  PERe

 श्री  एच  एन०

 हुए  इसलिए  मंत्रालय  को  उद्योगों  के  अलावा  सामान्य  उपभ  Tat  के  हितों की  are  भी

 देना  चाहिये  ।  में  समझता  हूं  कि  ६००  लाख  टन  का  लक्ष्य  देश  की  श्रावश्यकतातं के

 आधार  पर  नहीं  बल्कि  उपलब्ध  धन  के  आधार  पर  निर्धारित  किया  गया  था  ।  सके

 है  कि  तीसरी  योजना के  लिए  coo  लाख  टन  का  लक्ष्य  भी  हमारी  वास्तविक  श्रावद्यकताझं

 से  भी  कम  ही  होगा  ।

 दूसरी  योजना  के  तीसरे  वर्ष  के  get  में  या  चौथे  वर्ष  के  आरम्भ  में  मंत्री  महोदय  ने  यह

 कल्पना  की  थी  किं  तीसरी  योजना  के  लिए  लक्ष्य  लगभग  Polo  लाख  टन  या
 ११००  लख

 टन  होगा  ।  मेँ  नहीं  जानता  कि  योजना  आयोग  ने  €  ७०  लाख  टन  कसे  निर्धारित  किया ।

 देश  के  प्रौद्योगिक  विकास  के  लिए  कोयला  उत्पादन  को  सब  से  पहली  प्राथमिकता मिलनी  चाहिए

 और  उपलब्ध  धन  की  दृष्टि  से  लक्ष्य  निर्धारित  करना  अक़लमंदी  नहीं  है  ।  इसलिए  मेरा  यह

 हगा
 क

 ल  वधि

 के

 ee

 सवर  दक  है  की

 ग  nea

 दें  किया  लक्ष्य  वास्तव  में  देश  की  श्रावव्यकताओं  के  अनुमान  पर  ही  झ्राधारित  हो  ।

 ६७०  लाख  टन  के  लक्ष्य  का  wa  यह  है  कि  दूसरी  योजना  से  ३७०  लाख  टन  अतिरिकत

 उत्पादन  होगा  |  इस  अतिरिक्त  उत्पादन  में  से  १७०  लाख  टन  गेर-सरकारी  क्षेत्र  के

 लिए  कौर
 २००

 लाख  टन  सरकारी  क्षेत्र  के  लिए  रखा  गया  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  सरकारी

 त्र  में  किय  गये  निदेश  तथा  दी  गयी  मशीनें  साज़ सामान  से  अतिरिक्त  २००  लाख

 टन  का  उत्पादन  कठिन  नहीं  होना  चाहियें  ।  लेकिन  उत्पादन  बढ़ाते  समय  हमें  परिवहन की  कौर

 भी  ध्यान  देना  चाहिएं  ।  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  की  रिपोर्ट  से  पता  चलता  है  कि  १०

 कोयला
 खानों  मे ं२ २  कोयला  खानों  में  अभी  तक  पुरी  तरह  से  वाणिज्यिक  उत्पादन  शुरु  नहीं

 हा  है  ग्रौर  दूसरी  ६  कोयला  खानों  के  लिए  ne  कठिनाई  रेलवे  परिवहन  का  श्रभाव

 इसलिए  कोयला  खानों  का  विकास  उत्पादन  बढ़ाते  परिवहन  के  सम्बन्ध  में  भी

 उचित  व्यवस्था  करने  पर  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  ।

 इस  दृष्टिकोण  से  मेरी  राय  में  सिंगरेनी  की  ate  भारिक  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये

 ताकि  वह  दक्षिणी  भारत  की  पूरी  नहीं  तो  ately  शझ्रावश्यकता पूरी  की  जा  सके  ।  में  समझता

 कि  सिंगरेनी  के  लिए  लगभग  ५०  लाख  टन  अधिक  नियत  किया  गया  है  ।  मैं  नहीं  जानता

 कि  यह  लक्ष्य  बढ़ाया  जा  सकता  है  या  नहीं  ताकि  भारत  की  न्य  परिवहन  साधनों  तथा

 रेलों  पर  बोझ  कुछ  कम  हो  जाये  ।  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  ने  रेलवे  बोर्डे  की  सलाह

 के  विरूद्ध  कानपुर  कोयला  खानों  का  विकास  किया  है  इससे  परिवहन  की  गंभीर  समस्या

 उत्पन्न  हो  गयी  मं  नहीं  जानता  कि  सरकार  कानपुर  कोयला  खान  से  कोयला  ले  जानें की

 क्या  व्यवस्था  करेगी  ।  इसलिए  सरकारी  क्षेत्र  में  अतिरिक्त  २००  लाख  टन  नियत  करते  समय

 मंत्री  महोदय  इस  झोर  ध्यान  दें  कि  वहं  विभिन्न  क्षेत्रों  सें  बराबर  बांटा  जाय  जिससे  परिवहन
 का

 बोझ  कम  हो  सके
 ।

 श्रभी  तक  कोयले  का  परिवहन  सब  से  बड़ी  कठिनाई  रही  कौर  इस

 कारण  गर-सरकारी  क्षेत्र  की  उत्पादन  योजना  में  एक  भारी  संकट  उत्पन्न  हो  गया  है  ।  फ़िर
 झाग

 का  खतरा
 भी

 है
 ।

 इसलिए  मंत्रालय  इस  ध्यान  दे  कि  परिवहन  की  एक  सुसंगठित

 व्यवस्था कायम  की  जाय

 Paweeon  बे
 |  महोदय  पीठासीन  हुए
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 इस  बात  का  भी  सुझाव  दिया  गया  था  कि  सड़क  परिवहन  से  कोयला  जाय

 मैं  इसके  पक्ष  में  नहीं  हूं  क्यों  कि  सड़क  परिवहन  से  कुछ  कोयला  बर्बाद  होगा  कुछ  कर

 वगैरह  देने  पड़ेंगे  ।  सड़क  परिवहन  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  है  वह  संगठित

 am  में  है
 ।

 लेकिन  जब  रेलें  कोयला  नहीं  ढो  सकतीं  तत्र  कुछ  रास्ता  निकालना

 ही  पड़ेगा  प्रौढ़  तब  सड़क  परिवहन  का  उपयोग  करना  ही  होगा  ।  इसलिए  कोयला  उत्पादन

 के  साथ  साथ  कोयले  के  परिवहन  की  पहले  से  की  जानी  चाहिये

 गैर-सरकारी  क्षेत्र  की  कौर  से  कुछ  शिकायतें  हैं  कि  उन्हें  उचित  सुविधाएं  नहीं  मिल  रही

 में  यह  नहीं  कहता  कि  उनकी  सभी  शिकायतें  उचित  हैं  ।  कोयला  मूल्य  परिवर्तन  समिति
 न  ३०  महिने  पहले  यह  सिफारिश  की  थी  कि  गैर-सरकारी  कोयला  खानों  को  राज  सहायता

 तौर  पर  कुछ  उपकर  feat  जाय  wie  मुझे  बताया  गया  है  कि  १  करोड़  रुपये  से  ahs

 रकम
 इकट्ठी  हो  चुकी  है  लेकिन  wil तक  उन्हें  कुछ  भी  नहीं  दिया  गया  है  ।  यदि  उपकर

 इकट्ठा  लिया  जा  रहा  है  कौर  उसका  कुछ  हिस्सा  गैर-सरकारी  कोयला  खानों  का  देने  का  निश्चय

 किया  गया  है  तो  मेरी  समझ  में  नहीं  श्राता  कि  सरकार  को  वह  रकम  प्रदा  करने  में  ३०

 कठिनाई  होती है  ।

 कोयला  धोले  के  कारखानों का  प्रश्न  है  ।  कारगली  वॉशरी  ने  १९६० में  अपनी

 कुल  क्षमता का  केवल  ५०  प्रतिशत  कोयला  ही  धोया  ।  वह  कारखाना  चार  साल  पहले  स्थापित

 किया  गया  था  आर  wa  भी  वहू  ठीक  तरह  से  काम  नहीं  कर  रहा  है  ।  मुझे  बताया  गया  हूँ

 कि  रज्जु-पथ  को  भी  क्षति  पहुंची  है  भर  वॉशरी  केवल  अपनी  क्षमता  का  ५०  प्रतिश्त

 ही  कोयला  धोता है  ।  ऐसी  स्थिति  में  मंत्रालय  इस  सम्पूर्ण  seq  की  ्  ध्यान  दे  ।

 प्रकार  wits  ate  पथरडीह  के  वारिस  के  बारे  में  कया  gat  पता  नहीं  ।  मैं

 नहीं  समझता  कि  उन्होंने  बहुत  अधिक  उन्नति  की  है  और  इस  रिपोर्ट  मे ंभी  इसका  कुछ

 नहीं  है  ।

 मेरा  निवेदन  हैकि  कोयला  खानों  के  विलय  में  बहुत  ही  कम  प्रगति  हुई  है  ।  जहां  तक

 इस्पात  का  सम्बन्ध  है  मेरा  कहना  है  कि  ने  समवायों  की  सही  स्थिति  नहीं  बताई ।

 उन्हें  सरकार  भ्रमणा  संसद्‌  से  कोई  बात  छिपानी  नहीं  चाहिए  ।  हमें  यहं  भी  बताया  जाना

 चाहिए  कि  क्या  पश्चिम  बंगाल  में  छेदन  कार्य  बन्द  कर  दिया  गया  है  ।  कलकत्ते  में  तेल

 करने  का  कारखाना  स्थापित  किया  जाना  चाहिए  ।  तेल  की  खपत  का  भारत  भर  में  सब

 बड़ा  केन्द्र  कलकत्ता है

 थ्रो  प्रकाश वीर शास्त्र  (
 :  उपाध्यक्ष  खान  ईधन  मंत्री

 सरदार  स्वरण  उन  के  सहयोगी श्री  विभाग की  जिस  तत्परता  दौर

 परिश्रम  से  चला  रहे  उस  के  लिय  वे  साधुवाद  के  पात्र  परन्तु  इस  आवश्यक

 महत्वपूर्ण  विभाग  से  सम्बन्धित  इस  प्रकार  की  जानकारियां  म  उन  को  देना  चाहता  जिन  के

 विषय  में  वह  गंभीरता  पुर्वक  विचार  ताकि  कहीं  ऐसा  न  हो  कि  वह  जो  इतने  परिश्रम

 झर  तत्परता  से  अपने  विभाग  को  देश  के  लिय  उपयोगी  बनाना  चाहते  उस  के  सम्बन्ध  में

 इस  प्रकार  की  कठिनाइयां  var  जायें  कि  उस  के  मनचाहे  परिणाम  न  निकलें
 ।

 जहां  तक  इस्पात  उद्योग का  सम्बन्ध  हमारे  देश  में  जितने  विकास-कार्यक्रम चल  रहे

 हैं  यह  उद्योग
 उन  सब

 कार्यक्रमों
 की  रीड़  की

 हैं
 ।  योजना की  खाद्यान्नों का  उत्पादक
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 [at  प्रकाशा वीर

 शर  छोटे  बड़े  उद्योग-धन्धे  इसी  पर  निर्भर  करते  सरकार  न  भिलाई  कौर

 केला के  इस्पात-कारखानों  का  निर्माण भी  इसी  उद्देश्य  से  किया  में  इस्पात  उद्योग  से

 सम्बन्धित  इस्पात  कंट्रोलर  के  कलकत्ता  स्थित  कार्यालय  के  सम्बन्ध  में  कुछ  आवश्यक  सुझाव
 भी

 देना  चाहता  हं  ।  मुझे  दुख  है  कि  इस  कार्यालय  को  जितनी  तत्परता  के  साथ  कार्य  करना

 वह  नहीं  कर  रहा  है  कौर  उस  का  स्वाभाविक  परिणाम  ae  है  कि  देश  के  इस  प्रमुख
 व्यवसाय  को  जितनी  उन्नति  करनी  चाहिये  वह  नहीं  हो  पाई है  कौर  इस  विभाग  की

 भ्रक्मण्यता  कौर  पक्षपातपूर्ण  नीति के  कारण  करोड़ों  रुपये  की  हानि  देश के  इस

 उद्योग  को  पहुंच  रही  है  से  बड़ी  बात  यह  है  कि  इस  कार्यालय  में  कोई  निश्चित  नीति

 नहीं  है  ।  नी निर्णय झाज  किया  जाता  कल  वह  ज्यों  का  त्यों  रह  यह  कोई

 अवश्यक  नहीं  प्रतीत  होता  ।  उदाहरण  के  लिये  में  कुछ  बातें  को  बताना  चाहता  हू ं।

 PaKE  के  लाइसेंस  पी  रियड  में  एक्चुअल  zee  से  वास्तविक  उपभोक्ताओं

 से  कहा  कि  बे  तार  के  लिये  wot  इन्हें  ताकि  लोहा  तथा  इस्पात  कंट्रोलर  उसी

 आधार  पर  बाहर  से  माल  आयात  कर  सके  ।  पहले  तो  उन  के  प्रार्थनापत्र  बहुत  समय  तक

 विचाराधीन  रहे  att  फिर  विभाग  का  विचार  बदल  गया  तथा  वास्तविक  उपभोक्ताओं से

 त  गया  कि  वे  इन्म्पोटें  लाइसेंस  के  लिये  फिर  प्रार्थनापत्र  भेजें  ।  इस  प्रकार  काफी  लम्बे

 तक  वास्तविक
 को

 इम्पोर्ट  लाइसेंस  नहीं  मिले  जिस से  उन
 को  बहुत

 कठिनाइयों का  सामना  करना  पड़ा  ।

 श्र  भी  ऐसी  ही  अनिश्चित  नीतियां  और  कार्यक्रम  जोकि  समय  समय  पर  सामने

 आते  रहते  यह  भी  देखा  जाता  है  कि  इस्पात  कंट्रोलर  की  तरफ  से  इम्पोर्ट  लाइसेंस  सदा

 लाइसेंस  पीरियड  के  अन्त  जोकि  चार  पांच  महीने  का  होता  जारी  किये  जाते  उनके

 जारी  करने  में  प्रायः  देरी  होती  are  देरी  भी  इतनी  की  जाती  है  कि  wa  में आ  कर

 लाइसेंस  जारी  किये  जाते  कई  बार  व्यापारी  वर्ग  ने  इस  कार्यालय को  मेमोरेंडम  भी  दिये

 सरकार  को  भी  इस  प्रकार  के  सप्रा वदन  पत्र  दिये  हैं  लेकिन  ol  तक  इस  कार्यालय की

 नीति  में  किसी  प्रकार  का  कुछ  परिवर्तन  नहीं  दुरा  है  ।

 विदेशी  मुद्रा  के  बारे  में  भी  मैं  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।  विदेशी  मुद्रा की  राशियां  नियत  न

 होने  के  कारण  जब  लाइसेंस  जारी  करने  बन्द कर  दिये  जाते ह  तो  इस  से  कुछ  इम्पोर्ट को  तो

 पहले  ही  आयात  लाइसेंस  मिल  जाते  हें  शर  बहुत  से  इन  से  वंचित  रह  जाते  हैं शौर उन को उन  को
 अनिश्चित

 काल  तक  प्रतीक्षा करनी  पड़ती  है  ।  इस  गढ़  पहेली  के  रहस्य  का  भी  श्राप को  पता
 लगाना  चाहिये  ate  देखना  चाहिये  कि  विदेशी  मुद्रा  के  दर्जन में  इतनी  देरी  क्यों  होती
 ह ै।

 इसी
 कार्यालय  के  सम्बन्ध

 म
 एक  कौर  महत्वपूर्ण  बात  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  कहना

 चाहता  कौर
 वह

 स्टाकिस्टों
 की  ate  एजेंटों की  नियुक्तियों  के  संबंध  में  |

 इस्पात  कंट्रोलर  के
 विभाग  में  रजिस्टर्ड  कंट्रोल  स्टाकिस्ट्स  श्र  हैंडलिंग

 एजेंट्स  की  नियुक्तियों  के  सम्बन्ध में  कोई  निश्चित  नियम  नहीं  है  कौर  बहुत ही  fra  दंग
 से

 इस
 कार्यालय

 के  द्वारा  नियुक्तियां की  जाती  हें  ।  इन  नियु  नीतियों  के  सम्बन्ध  में  न  तो  यह  देखा
 जाता है  कि  पिछला  इन  का  अनुभव  कितना  है  ait  न  ही  यह  देखा  जाता  है  कि
 जिन  की  नियुक्तियां  की  जा  रही

 उन  के  पास
 वित्तीय  साधन

 भी  हैं  या  नहीं  site
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 अनुदानों  की  मांगें

 >  कि न  ही  उन  की  योग्यता  को  देखा  जाता  2  और  इसका  परिणाम  यह  होता  |

 अयोग्य  आदमियों  की  नियुक्तियां कर  दी  जाती  हैं  ।
 सब  से  बड़ी  योग्यता  जो  नियुक्ति  की  है  वह

 यह  है  जिस  श्रादमी की  इस  अाफिस  में  सीधी  पहुंच  होती  उस  की  नियुक्ति  आसानी

 से  होजाती  हैश्रौरयह  नहीं  देखा  जाता  है  कि  उस  को  इस  काम  का  अनुभव  है  या  नहीं  |

 जैसे  एक  व्याज  पर  पैसा  देने  वाला  व्यक्ति  बह  अधिका रियों  तक  अपनी  पहुंच  रखता

 उस  को  वहां  पर  हैंडलिंग  एजेंट  बनाया  गया  ।  इंसी  तरीके  से  एक  स्टेनोग्राफर था  उस  को  कंट्रोल

 स्टारडस्ट  बनाया  गया  |  भ्रमर  किसी  को  जिस  को  उस  काम  का  नहीं  नियुक्त  कर

 > दिया  जाता  ट  तो  उस  परिणाम  यह  होता  है  के  काय  उतनी  कुशलता  से  शर  दक्षता

 से  नहीं  हो  पाता  है  जितनी  कुशलता  कौर  दक्षता से  वह  होना  चाहिये  ।  कंट्रोलर  के  विभाग  द्वारा  यह
 जो  नीति  अपनाई  गई  है  यह  बड़ी ही  दुबले  नीति  है  ।  राज  जब  हम  समाजवादी  समाज  की  रचना

 करने जा  रहे  हैं  तो  इतना  तो  हमको  अधिकार  है  कि  किसी  प्रकार की  कोई  त्रुटि  तो  उस  की

 ज  हम  निर्देश कर  उस  को  बता  सकें  कौर यह  कह  सकें  कि  यहां  पर  यह  कमजोरी

 परन्तु  दुर्भाग्य  यह॒  है  कि  इस  विभाग  में  जो  कर्मचारी  वे  थोड़ी  सी  आलोचना भी  यदि  उनकी

 कर  दी  जाती  तो  उस  को  सहन  नहीं  कर  पाते  हें  शौर  इस  का  परिणाम  यह  होता  है :क

 किसी  का  स्टाक  होल्डरकदिप रह  कर  देते  हैं  ate  किसी  को  किसी  दूसरे  प्रकारों  से  परेशान  करने  की

 कोशिश  की  जाती  ।  इस  प्रकार  के  उदाहरण  मेरे  नोटिस में  aa  इस  वास्ते  मैँ  as

 सामने  इन  को  रख  रहा  इस्पात  कंट्रोलर  की  नुक्ताचीनी करने  का  अर्थ यह  हुआ  है
 कि

 एक  व्यापारी  की  इसी  तरह  स्टाक  होल्डर शिप  रह  कर  दी  गई  ।  लोग  नुक्ताचीनी अथवा  शिकायत
 करन ेसे  इसीलिए  डरते  हें  और  समझते  हैं  कि  अगर  इस  प्रकार  की  चर्चा  की  जाय  तो  सम्भव  है
 कि  उन  को  परेशान  किया  जायगा  |

 एक  श्र  बात  इस  विभाग  के  संबंध  में  मैं  विशेष  रूप  से  कहना  चाहता  हुं  ।  इंडेंट  देने  में
 भी  यहां  पर  बहुत  देरी  होती  है  ।  उत्पादकों  के  पास  इंडेंट  देने में  पन्द्रह  दिन  से  श्रमिक

 का  समय  नहीं  लगना  चाहिये ।  पर  होता  यह  है  कि  इस्पात  कंट्रोलर  ऐसे  इंडेंट  देने

 में  महीनों लगा  देता है  कौंर  स्टाक  रखने  वालों  को  पता  नहीं  चलता  कि  इस

 बीच  में  उन  के  इंडेंटों पर  क्या  निर्णय  हुम  है  ।  इस्पात  कंट्रोलर  द्वारा  जो  इंडेंटों  की

 योजना  बनाई  जाती  उस  का  उद्देश्य  इस्पात  का  उत्पादन  कौर  वितरण  श्र  विंमान
 ।  सब  श्रेणियों  के पंचवर्षीय  योजना  की  प्राथमिकताओं  के  झ्राधार पर  नियत  होना  चाहिये

 इस्पात  का  संतुलित  उत्पादन  दौर  वितरण  होना  चाहिये  ।  पर  यह  विभाग  इस  में  स्वधा

 असफल  रहा  है  ।  रजिस्टर  स्टाकिस्ट्स शर  एक्चुअल  यूज़र  के  इंडेंट  बम्बई  के  कलकत्ता
 या  मद्रास  के  उत्पादकों द्वारा  तैयार  होते  हैं  ।  इसी  तरह  से  कलकत्ता  वालों  के  बम्बई  या  दिल्‍ली के

 अन्दर  तयार  होते  हैं  जो  बड़ी  विपरीत  चीज  है  ।

 दो
 इस  विभाग  के  क्षेत्रीय  कार्यालय  एक  मद्रास  में  और  दूसरा  बम्बई  में

 ।
 इन

 क्षेत्रीय

 कार्यालयों
 के  संबंध  में  सब  से  बड़ी  कमजोरी  की  बात  यह  है  कि  जो  अधिकारी वहां  पर  श्र  पने

 रखे  हैं  पहले  तो  उन  को  बहुत  प्रतीक  श्रमिक नहीं  दिये  हुए  हैं  लेकिन  जितने  अधिकार  दिये
 भी

 गये  उन  का  भी  वे  पूरी तरह  से  उपयोग  नहीं  कर  बातें  हैं  ।  जब  कोई  भी  व्यापारी  या

 कारखाना
 या  व्यापारी  संस्थान  उन  को  कोई  आवेदन  पत्र  देता  है  ate  कुछ  कठिनाइयां

 उन  के

 सामने  उपस्थित  करता  है  तोउन  का  काम  यह  है  कि  व  उस  को  कंट्रोलर के  अाफिस

 में  कलकत्ता  भेज  देते  हं  कौर  वहां  से  उस  के  संबंध  में  स्पष्टीकरण  मंगाते  हैं  ।  जिस  तरह  से

 waite  श्राफिसिस  में  किसी  उत्तर  के  देने  में  देरी  होती  है  तो  एक  मंजा  ga  घिसा  पिटा
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 सा  उत्तर  भेज  दिया  जाता  है  कि  विचार किया  जा  रहा
 ने ठ

 इसी  प्रकार  से  झगर  इन  कार्यालयों  से  एसा  भी  उत्तर लोगों  को  प्राप्त  हो  जाय  तो  भी

 संतोष हो  ।  पर  इस  प्रकार  का  भी  राज  वहां  से  उत्तर  नहीं  है  ।  कहीं  से  कोई  पत्र  जाता  है

 तो  उस  को  कलकत्ता  भेज  दिया  जाता  है  भ्र  वहां  से  जो  संदेश  प्राप्त  होता  उस  को व्यापारी

 के  पास  पहुंचा  दिया  जाता  है  ,  इस  तरीके से  ये  क्षेत्रीय  कार्यालय  काम कर  रहे  ह  ।  सिवाय एक
 पोस्ट  afer  की  तरह  काम  करने  के  उनकी  कोई  दूसरी  विशेष  उपयोगिता  नहीं  है  tars

 को  चाहिये  कि  मद्रास  और  बम्बई  के  क्षेत्रीय  कार्यालयों  को  इस  प्रकार का  निर्देश  आप दें  कि

 जो  भी  पत्र उन  के  पास  उस  का  कम  से  कम  एक  सप्ताह  में  कुछ  न  कुछ  उत्तर  आवेदनकर्ता के
 के  पास  वैद्य भेज  दें  ।  ये  दोनों  ही  कार्यालय  सुस्ती  कौर  अकर्मण्यता के  शिकार  होतें

 रहे  इन  के  संबंध  में  प्राकार  कोई  दृढ़ता  से  निर्णय  लेना  चाहिये  ।

 sal जो  हमारे  देश  में नये  कारखाने  खुले  हैं  या  जो  पहले  से  चल  रहे  उन  में  देशी

 इस्पात  के  संबंध  में  कंट्रोल  स्टाकिस्ट्स  नियत  किये  गये  हैं  लेकिन  उन  के  संबंध  में  भी

 सार्वजनिक  रूप  से  कोई  नो  टिस  नहीं  निकाला  गया  है  ।  इस  का  परिणाम यह  हुआ  है  कि  अपने  अपने

 यने  आदमियों की  नियुक्तियां कर  दी  गई  हैं  ।  होना  चाहिये  था  कि  इस  प्रकार  की  जो  नियुक्तियां
 की  उन  के  बारे  में  सार्वजनिक  रूप  से  विज्ञापन  दिय  नोटिस  निकालें  जायें  ताकि

 जो  उन  कामों को  करने  की  योग्यता  रखते  वें  भी  आवेदन  पत्र दे  सकें  और  यह  काम  उनको

 मिल
 जो  इस  को  करने  के  लियें  सक्षम

 हैं
 चूंकि  काम  इस  तरह  से  नहीं  किया  गया  इस

 का  नतीजा यह  हुम  है  व्यापारी  वर्ग में  असन्तोष  की  मात्रा  बढ़ती  जा  रही  है  ।

 मैं  चाहता  हुं  कि  जब  श्राप  अपने  विभाग  at  एक  व्यवस्थित  विभाग  बनाना  चाहते  हैं  तो  इसके

 सम्बन्ध  में  ड्राप  समय  समय  पर  निरीक्षण  करें  कौर  देखें  कि  क्या  कमियां  हैं  सनौर उन  को  दूर

 करनें का  प्रयत्न  करें  ।  जो  श्रेय  oa  लेना  चाहते  वहन  लेकर  serdar

 र  लापरवाही  के  कारण  श्राप  अपेय  के  भागी  बनते  हैं  ।

 अब  मैँ  बदलाव  के  सौदों  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।  कच्चे  माल  की  व्यवस्था

 करने  में  राज्य  व्यापार निगम
 ने

 कुछ  बदलाव  के  सौदे  की  स्वीकृति  दी  थी  कौर  ये  सौदे  हमारे  लिए

 उपयुक्त भी  थे  ।  बजाय  इस
 के

 कि दूसरे  देशों  से  माल  मंगा  कर  उन  को  विदेशी  मुद्रा

 यह  अधिक  अच्छा था  कि  उस  के  बदले  में  हम  झपने  देश  का  सामान  ही  उन  को  दें ।  ऐसी

 हालत  में  इन  सौदों  का  होना  देश  के  लिए  हितकर  ही  हो  सकता  है  ।  माल  के  बदले  माल  देने  से

 विदेशी  विनिमय  पर  कोई  भी  किसी  किस्म  का  प्रभाव  नहीं  पड़ता  ।  लेकिन  एसा  लगता

 है  कि  इन  सौदों  के  सम्बन्ध  में  काफी  हृद  तक  सावधानी  नहीं  बरती  गई  है  ।  इस्पात  मंत्री  सरदार

 cau  सिह
 ने  पीछें  एक  प्रश्न  का  उत्तर  देते  हुए  बतलाया  था  कि  देश  में  साढ़े  ६२  हजार टन  विदेशी

 एसे  इस्पात
 का  हुआ  है  कि  जिस  के  बदले  में  कोई  निर्यात  यहां  से  नहीं  किया गया  ।  यह  भी

 पता  चलता है  कि  उस  श्रायात किए  हुए  माल  का  बहुत  अधिक  मूल्य  देना  पड़ा  है  ।  सच्चाई तो
 यह  है  कि

 इस  प्रकार  के  जो  सौदे  होते  हैं  उनको  इतना  छिपा  कर  रखा  जाता  है  कि  किसी को  भी
 उन  के  सम्बन्ध में  कुछ  पता  नहीं

 चलता  है  ।
 ऐसे  सौदों  के  सम्बन्ध  में  न  तो  कोई  सार्वजनिक

 नोटिस  ही  निकाला  जाता  है  कौर
 न  ही  कुछ  कार्य  किया  जाता  केवल  उन्हीं  लोगों  को

 इसकी  सूचना दी  जाती  है  जो  अधिकारियों के  कृपा  पात्र  होते  हैं
 ।

 इस  का  परिणाम यह  होता  है  कि
 जो

 दूसरे  व्यापारी वे  उन  से  वंचित  रह  जाते  हैं
 ।

 सरकार  का  प्रजा  है  कि  वह  इस  बात  का  ध्यान
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 रखे  उन्हीं  लोगों  को  आयात  लाइसेंस  दिए  जायें  जो  आवश्यक माल  का  निर्यात कर  सकें  ।  परन्तु

 इस  में  सावधानी न  रखने  से  मेरा  श्रीमान  है  कि  देश  को  कौर  हमारी  सरकार  को  करोड़ों

 रुपय  की  हानि  हई  है  ।

 ये  जो  बदलाव  के  सौदे  होते  हैं  उनका  मन  चाहे  ढंग  से  वितरण  किया  जाता  है  ।  होता  ट

 कि  जो  श्रायातकर्त्ता  बदलाव  के  सौदों  की  योजना  में  माल  मंगाते हैं  उन्हें यह  भी  छूट  रहती  है  कि

 ये  जिसे  चाहें  माल  दे  दें  ।  क्योंकि  ऐसे  माल  की  देश  में  कमी  थी  उन  लोगों  ने  वह  माल  अपने  a

 लोगों  को  दिया  ।  जिन  उपभोक्ताओं  को  उस  माल  की  जरूरत  थी  उन्हें  वह  नहीं  मिल  ।  भारत

 सरकार को  चाहिये  कि  ऐसे  बदलाव के  सौदे  के  सम्बन्ध  में  एक  कमेटी  बिठा  कर  के  geal  तरह  से

 जांच  कराये
 कौर  देखे  कि  इन  से  देश  को  लाभ  हुआ  saa  कुछ  अधिका  रियों  ने  कुछ  फर्मों  के

 साथ  पक्षपात  कर  के  इस  तरह  के  सौदों  में  देश  को  हमारी  सरकार  को  हानि  पहुंचाई  है  ।

 बदलाव
 के  सौदों  के  संबंध  में  में  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  चन्द  व्यापारी  ही  इस  से

 लाभ

 उठा  रहे  हैं  ।  हमारे  देश  में  इस्पात  के  करीब  पांच  हजार  व्यापारी  हैं  लेकिन  ये  जो  बदलाव के  सौदे

 होते  हैं  ये  केवल  दो  दर्जन  व्यापारी  ही  कर  रहे  हैं  ।  झर  इन  दो  दर्जन  व्यापारियों  में  भी  co  प्रतिशत

 व्यापारी
 कलकत्ता  नगर  के  ही  हैं  ।  यह  बात  उसी  प्रकार  से  ह  जैसे  किया में  गड़  फोड़ना

 कहते  हैं
 ।

 थोड़  से  लोगों  तक  यह  बात  सीमित  हो  कर  रह  गई  है  ।  इसी  आधार  पर  मैं  कहना  चाहता
 हूं  कि  कलकत्ते में  जो  इस्पात  कंट्रोलर  का  अाफिस  उसका  फिर  से  श्राप  निरीक्षण  करायें

 ar  देख  कि  इतनी  ज्यादा  गलत  बातों  का  यह  कार्यालय  क्यों  शिकार  जा  रहा  है

 सम्भव  ह  कि  राय  के  प्रशासन  को  भी  ग्राम  चल  कर  इस  से  लांछित  होना  पड़े  ।  इसलिए इस

 लय  के  संबंध  में  विशेषरूप  से  area  पता  लगाना  चाहिये

 उपाध्यक्ष  महोदय  श्री  माननीय  सदस्य  समाप्त  करें  ।

 श्री  प्रकाशवती  शास्त्री
 :

 मुझे  पांच  मिनट  और  दिये  जायें  क्योंकि  मुझे  कौर  भी  aga सी
 बात  कहने  को  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  एक  मेंबर  साहव  रह
 जायेंगे

 कौर  उन  को  वक्त
 नहीं  मिल  सकेगा

 ॥

 ह  a  |
 इसलिए  मुझे  अफ़सोस  होगा  ।  माननीय  सदस्य  दो  तीन  मिनट  में  खत्म

 श्री  प्रकादाबोर  शास्त्री  :  बहत  अच्छा  |

 इस

 काय  लय  मैं  अनियमितताएं

 इतनी  ज्यादा  बढ़  गई  हैं  कि  उन  सब  को  इतने  थोड़े  से  समय  में

 गिनाना  तो  कठिन  है  उदाहरणस्वरूप एक  ही  बात  में  श्राप से  कहना  चाहता  हूं  एक

 जहाज  भर  कर  प्रभी  हाल  में  लाखों  रुपय  के  इस्पात  पदार्थों  का  गैर-कानूनी तरीके  से

 भारत में  प्राया  था  ।  इस  जहाज में  जो  सामान  पाया  बाद  में  न  जाने  कैसे  उसको  झ्ाथोराइज्ड

 गीत  कर  दिया  गया
 ।

 यह  रहस्यपूर्ण बात  |  श्रामण्य की  बात  तो  यह  है  कि  इस्पात  कंट्रोलर
 के

 नाक  के  नीचे  इस  प्रकार  की  घटनायें  होती  हैं  ।  श्राप  पता  तो  लगाय  कि  इन  सब  बातों  के  पीछें
 =  १

 रहस्य  क्या  @

 इसी  प्रकार  से  इस्पात  कंट्रोलर  जो  टेण्डर  देते  हैं  ,  उस  में  रहस्य  क्या  कि  उन  टेंडरों  की

 ara  इतनी सख्त  होती  fet एक  व्यापारी उन  टेंडरों  को  नहीं  पाता  ।  इसका  परिणाम  यह

 होता  है  जो  चतुर
 ,  चालाक  व्यापारी  जो  हर  तरह  के  रास्तों  को  जानते  हैं  वे  वहां  पहुंच
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 सख्त  होती  है  कि जाते  हैं  कौर  टेण्डर
 ले  लेते हैं  ,

 यानी  टैरो
 की  शर्तें  इतनी  प्र्  ए  gre  उन  से  दूसरे  व्यापारी

 तो  हतोत्साहित  हो  जाते  हैं  atte  टेण्डर  नहीं  ले  पाते  ।  म
 चाहता  हूं  कि  उन  के  संबंध  में  सार्वजनिक

 रूप से  वि  किया  जाय  ताकि  सब  लोग  न्यासा  को  प्राप्त कर  सकें  ।

 अ्रन्त म में  दो  बातें  कह  कर  में  खरपत  वक्तव्य  को  समाप्त  ।  में  विशेष  रूप  से  पब्लिक

 एकाउनस्ट्स  कमेटी की  रिपोर्ट  के  संबंध में  कहना  चाहता  हुं  ।  पब्लिक  एकाउन्ट्स  कमेटी  ने  अपनी

 cat  रिपोर्ट में  लिखा  है  कि  १९५४  में  हमारी  बक्स  हाउसिंग  मिनिस्टर ने

 एक  कम्पनी  के  संबंध  में  उस  की  सभी  शाखा ग्र ों  को  ब्लैंक  लिस्टਂ  पर  रखने  का  श्राडेर  कौर

 वह  काडर  सारे  मंत्रालयों  को प्रचारित  कर  दिया गया  ।  लेकिन  इस  पर  भी  उस  कम्पनी  से  संबंधित

 लोगों  ने  किसी  at  नाम  से  दूसरी  कम्पनी  खोल  जिसे  सन्‌  १९५४  के  अन्दर करीब  ५२  सके
 जिन  की  कीमत  लगभग  २३  करोड़ रु०  बैठती  झायरन  एड  स्टील  कंट्रोल  श्रागताइजशन ने  दिये  ।

 मेरी  समझ  में  नहीं  aa  कि  इस  प्रकार  यह  विभाग  इतनी  उदासीनता शिथिलता  से  कैसे  किये

 Sexe  में  इस्पात  मंत्रालय  ने  अलग  से  एक  ase  निकाला  जिस  में कर  रहा  है  ।  भ्रक्तूबर

 इस  फर्म  के  साथ  कोई  बिजनेस  न  करने  को  कहा  गया  था  ।  लेकिन  उस  ast  के  बावजूद  भी  उस

 कम्पनी को  दस  ठेके  दिये  कौर  इस  में  देखने  योग्य  बात  यह  है  कि  mae  एन्ड  स्टील  कंटोल

 ्रागनाइजशन  को  इस  प्राप्त  के  बारे  में  मालम  था  कि  इस  कम्पनी के  भागीदार  वही  लोग  हैं  जिन

 की  कम्पनी  को  ब्लैक  लिस्ट  पर  रखने  का  आदेश  जारी  हो  चका  था  ।  लेकिन  इतनी  जानकारी

 होते  हए भी  यह  कार्यालय  बराबर  दीक्षित  पर  शिथिलता  बरतता  चला  जा  रहा  है  ।

 इसी  प्रकार  से  एक  चीज  कलकत्ते  के  एक  पत्र  में  प्रकाशित  हई  थी  ।  इस

 में  विस्तार से  तो  नहीं  जा  सकेगा  लेकिन  उस  में ्रांकड़ दिये दिये  गये  हैं  तमाम  बातों  के  कि

 किस  प्रकार  एक  कम्पनी  थी  जिस  ने  दी  या  तीन  लाख  रुपये  से  अपना  व्यापार  आरम्भ  किया

 at  वर्षों  के  अन्दर  उसने  १४  करोड़  का  व्यापार  किया  शर  उस  में  ५०  लाख  रुप  का  लाभ

 कमाया  |  2  लाख  रु०  से  व्यापार  आरम्भ  किया  जाय  ,  दो  वह  केन्द्र  १४  करोड़ रु०  का  व्यापार

 हो  कौर  ५०  लाख  रु०  कम्पनी  को  लाभ  हो  वो  स्पष्ट  बात  है  कि  कोई  गलत  रास्ता  इस

 कार  का  अपनाया  गया  है  जिस  से  जितनी  कम्पनियां इस  प्रकार  की  हैं  वे  इस्पात  कं टोलर
 कलकत्ता  = = के  कार्यालय  में  पहुंच  कर  अ्राफिसस  से  मिलकर  अनचित  लाभ  उठा  रही  ।  मैं

 समझता  हूं कि  समय  झा  गया  है  कि  कलकत्ता  में  इस्पात  कंट्रोलर  का  जो  कार्यालय  है  उस  के

 संबध  में  एक  उच्चाधिकार  प्राप्त  समिति  श्राप  निर्धारित  करें  कौर  उस  के  द्वारा  इस  कार्यालय  की  पूरी
 छानबीन  करें  ।  अच्छा तो  यह  होता  कि  इस  कार्यालय  को  किसी  दूसरे  स्थान  पर  स्थानान्तरित

 किया  जाय  }

 शीशे  qannaa  :  इस्पात लोहा  ही ही  हमारी
 प्रौद्योगिक

 प्रगति  का

 आधार  ।
 इसके

 लि  टम  देवा  मे  हो  काफी  कच्चा  माल  उपलब्ध  हो  सकता
 यह  हमारे

 सौभाग्य की  वात  हैं
 परन्तु  उत्पादन  के  क्षेत्र  में  हम

 इस
 मामले  में  न्य  सभी  बड़े  बड़े  देशों से

 पीछे  हैं
 ।

 हमारे  इस्पात  के  तीनों  कारखानों  का  काम  शुरू  हो
 गया

 परन्तु  खद  है  कि  उत्पादन

 पूरा  नहीं  हो  रहा  ।  देश  में  इस्पात  की  जितनी  भ्रावश्यकता  उस  ग्रपेक्षित  मात्रा  में  इस्पात
 उपलब्ध  नहीं  हो  परन्तु  तराशा  की  जा  रही  है  कि  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना के  अन्त

 तक य  न
 तक  हम

 विषय
 को  पूरा  करने

 में
 समर्थ  हो  जायेंगे  ।

 en निवासी
 pare  ग्रेटर  जी  में
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 वितरण  के  संबंध में  लोगों  को  शिकायत  कि  इस्पात  का  वितरण  सन्तोषजनक  नहीं

 at  लाइसेंस  समय  पर  नहीं  दिये  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  इस  बात  की

 पूरी  तरह  जांच  होनी  चाहिये  कौर  इस  बात  का  प्रयत्न  किया  जाना  चाहिए  कि  लघु  उद्योग
 कौर

 कृषि  क्षेत्र को  किसी  प्रकार की  कठिनाई  न  हो  ।  इस  के  साथ  ही  हमें  इस  बात  की  जोर  भी

 ध्यान  देना  चाहिए  कि  देश  में  धातु  मिश्रित  we  विद्वेष  इस्पात का  उत्पादन

 बढ़ाया  जाय  मेरा  यह  भी  सुझाव  है  कि  यदि इस  मामले  पर  सरकार  विचार  करना  चाहता  इस

 प्रकार  के  इस्पात  के  उत्पादन  के  लिए  एक  कारखाना  स्थापित  करने  के  लिए  भद्रवती बहुत

 wa  जगह  है  ।  वहां  यह  कारखाना  शीघ्रातिशीघ्र स्थापित  किया  जाना  28E:  में
 दस  स्थान पर  भी  काफी  मात्रा में  उपलब्ध  होने  लगेगी

 में  इस  बात  पर  भी  जोर  देना  चाहता  हूं  कि  कच्चे  लोहे  के  उत्पादन के  लिए  नये  यू  निट  स्थापित
 किये

 जाने
 ।

 दक्षिण  भारत  में  इसकी  काफी  गुंजाइश  है  ।  इस  प्रकार का  यूनिट

 बे  cart  जिले  में  स्थापित  किया  जाना  चाहिए  ।  इस  क्षेत्र  में  काफी  मात्रा  में  लोह  खनिज  उपलब्ध

 हो  सकता  दक्षिण  भारत  में  री  रोलिंग  मिलों की  स्थापना की  भी  काफी  गुंजाइश  है  ।  कई

 केन्द्रों  में  इसे  स्थापित  किया  जा  सकता  है  ।  मेरा  अनुरोध  है  कि  दक्षिण  भारत  में  इसे  आरम्भ

 करने के  लिए  सम्भव  सुविधायें  दी  जानी  चाहियें  ।  इस  से  राधिका  लाभ  तो होगा  परिवहन

 की  समस्या  भी  काफी  हल  होगी  ।

 श्री  अरविन्द  घोषाल  :  oer  निर्भरता  के  लिए  इस्पात  खान  कौर  इंधन

 का  बड़ा  आवश्यक है  ।  इस  के  कोई  देश  भी प्रगति की  are  नहीं  बढ़

 सकता  ।  इस्पात  की  खपत  को  हमारे  जीवन  स्तर  का  परिमाप  समझा  जाता  है  ।  हमें इस
 बात की  प्रसन्नता  है  कि  राज  सरकारी  क्षेत्र  में  इस्पात  के  उत्पादन  की  site  झ्रपेक्षित ध्यान

 दिया  जा  रहा  परन्तु  मुझे  इस  बात  को  बड़े  खेद  के  साथ  कहता  पड़ता  है  कि  भिलाई

 खाने  को  छोड़कर  अन्य  सभी  इस्पात  कारखानों  का  कार्य  सन्तोषजनक  रहा  है  ।

 दुर्गापुर  के  इस्पात  कारखाने  में  क्यारियों  में  बहुत  असंतोष  इस  कारखानें  में  विभिन्न

 कारखाना  अघिनियम के  उपबन्धों  का  पालन  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।  कर्मचारियों  की  शिकायतों

 पर  ध्यान  देने के  कोई  भ्रमणकारी  नहीं
 तै  ।  कर्मचारियों  को  परियोजना  भत्ता  नहीं  दिया

 जा  रहा  ।  सुरक्षा  के  उपायों  का  भी  पालन  नहीं  किया जा  रहा  |  सारे  नगर  में
 किसी  स्कुल

 की  व्यवस्था  विदेशी नहीं  की  जहां  कि  कमेंचारियों के  बच्चे  दिक्षा  प्राप्त  कर  सकें  ।

 प्रविधियों का  व्यवहार  भी  सन्तोषजनक नहीं  है  ।  इस  के  श्रीलजीव  भी  कर्मचारियों  को  कई  भर

 भी  कठिनाइयों  का  सामना  करना पड़  रहा  ,  सारी  बातें  तभी  सामने झा  सकती  हैं  जब

 कि  इस  मामले  के  सभी  अंगों  की  पूरी  जांच  की  जाय  ।  यह  भी  बड़ी  खेदजनक  बात  है  कि  आरक्षी

 विभाग  भी  कारखाने  की  सुरक्षा  की  ग्रोवर  अपेक्षित  ध्यान  नहीं  दे  रहा  ए
 >  ।

 कोयले के  संबंध  में
 दो  कठिनाईयां  देखने  को  कराती  सब  से  बड़ी  कठिनाई  परिवहन

 की  दूसरी  कठिनाई  यह  हैकि  बढ़िया कोटि  का
 कोयला

 बहुत  ही  कम  उपलब्ध  होता  है
 ।

 परिवहन  की  कठिनाइयों  को  अधिक  ant  देकर  दूर  किया  जा  सकता  यदि  कोयला  क्षेत्रों का
 विकास  किया  जा

 सके  तो
 कुछ  कोयला  सड़कों  के  द्वारा  भी  पहुंचाया जा  सकता  है  ।  तटीय

 नौवहन  कोयला  पहुंचे  के  लिए  अधिक  से  अधिक  जहाज  उपलब्ध  किये  जाने

 चाहियें  i

 faa  wast  में



 १३३२  अनुदानों  की  मांगें

 बढ़िया  कोयले  का  उत्पादन  भी  एक  महत्व  पूर्ण  समस्या है  ।  घटिया  कोयले  की  कोटि  को

 सुधारने  के  लिये  कोयला  साफ  करने  के  कारखाने  बहुत  महत्वपूर्ण  हैं  ।  बढ़िया  कोटि  के  कोयले  के  नये

 क्षेत्र  खोज  निकालने  के  लिये  प्रयत्न  किये  जाने  चाहिये  ।  इस  दिशा  में  एक  यह  भी  उपाय  हो  सकता

 है  कि  हम  विभिन्न  प्रकार  के  कोयले  का  मिश्रण  प्रारम्भ  कर  दें  ।  यह  प्रयोग  किया  जाना  चाहिये  |

 मैं  सरकार  से  यह  भी  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  जिस  लोह  वयस्क  में  लोहे  को  मात्रा  ६

 प्रतिशत  से  अधिक  हो  उसका  किसी  भी  हालत  में  निर्यात  नहीं  किया  जाना  यह  भी  मेरा

 सुझाव  है  कि  लोहे की  खानों  में  मशीनों  से  कास  होना  चाहिये  |

 fer  ate  )  :  हम  कभी  हाल  ही  में  दूसरी  योजना  को  पूरी  कर  के  तीसरी  योजना  में

 परचा  कर  यह  बात  भी स्पष्ट है  कि  केवल  औद्योगीकरण से  ही  | उ  श्री  जा  सकता है  प्रौढ़

 देश  के  लोग  समृद्धिशाली  बन  सकते  हैं  ।  भ्र भी  तक  तो  हमारे  अधिकतर  दे हा वासी  पिछड़े  हुये  हैं  ।  यह

 बात  तो  स्पष्ट  ही  है  कि  हमने  देश  के  सारे  साधन इस  मंत्रालय  के  घरवाले  कर  दिये  श्रौर जो कछ जो  कुछ

 सम्भव  था  उसे  करने  में  कसर  बाकी  नहीं  रखी  ।  मंत्रालय  को  भी  इस  दिशा  में  कुछ  जागरूकता  से

 काम  लेनो  चाहिये  |

 मेरा  निवेदन  है  कि  हमें  इस  बात  की  व्यवस्था  करनी  चाहिये  कि  इस्पात  कारखानों  से

 निर्धारित  समय  हमें  लाभ  प्राप्त  होने  लगें  ।  यदि  तुरन्त ही  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  न  की  गयी  तो

 देवा  की  जनता में  निरा  दा  व्याप्त  हो  जायेगी  |  इस  बात  के  महत्व  को  मेँ  स्वीकार  करता हूं  कि  हमें

 इस्पात  उद्योग  जो  कि  भारी  उद्योगों  का  अधार  शक्तिशाली  बनाने  के  लिये  अधिक  धन  की

 व्यवस्था  करनी  चहिये  |

 उद्योगों  के  वितरण  को  देखते  हुए  wit  परिवहन  के  गतिरोधों  से  बचने  के  लिये  शर  री-रोलिंग

 मिलें  स्थापित  की  जानी  चाहिये  ।  यह  सयंत्र  अनुभव  किया  जा  रहा  है  कि  कोयले  के  बढ़ते  हुए  उत्पादन

 के  बावजूद  देश  में  उस  की  कमी  चली  श्रा  रही  है  ।  रेलवे  मंत्रालय  अर  खान  तथा  इंधन

 मंत्रालय  में  समन्वय  का  नितान्त  अभाव  इस  दिशा  में  सब  से  अधिक  हानि  पश्चिमी  क्षेत्र त्र  को

 पहुंची  है  जहां
 कि  कारखाने  इसी  संकट  के  कारण  बन्द  हो  रहे  यद्यपि  यह  भी  ठीक  ही  है  कि  कोयल

 उत्पादन  का  ६००  लाख  उनके  उत्पादन  का  लक्ष्य  पूरा  कर  लिया  गया  है  ।

 जिसका  महोदय  पीठासीन

 इस  सम्बन्ध  में  मेरा  एक  श्र  भी  है  ।  कोयला ले  जाने  के  लिये  नवीन  व्यवस्था

 पर्याप्त  नहीं  हैं  ।  जहाज  के  माल  भाड़े  की  दरें  रेलवे  की  अपेक्षा  aga  aia  मत  जहाजों  से

 लाया  गया  कोयला  उद्योगों के  लिये  महंगा  रहेगा  ।  मेरा  मत  यह  है  कि  कोयले  के  लिये  कोई  संग्रह
 दर  होनी  चाहिये  अथवा  सरकार  पश्चिमी  किनारे  के  पास  माल  के  यातायात  व्यय  का  कुछ  भार

 वहन  करे  ताकि  कोयला  खरीदने  वालों  को  कोई  हानि  न  हो  ।  यह  भी  उल्लेखनीय  है  कि  गुजरात
 के

 उद्योग  बिजली
 के

 अभाव  में  क्षति  उठा  सरकार  का  कर्त्तव्य है  कि  उन  के  लिये  मट्टी  के  तेलों

 श्रद्वा  डीजल  की  व्यवस्था  करे  ।  भ्रंकले्वर  और  खम्भात  में  तेल  साफ  करने  के  कारखाने

 स्थापित किये  जाने  चाहिये  ।  सौराष्ट्र में  बाक्साइट  प्रचुर  मात्रा  में  उपलब्ध  उसे  अल्युमीनियम  बनाने

 लियें  कॉम  में  लाने  के  प्रयत्त  किये  जाने  चाहिये  ।  क्यों  कि  यह  बाक्साइट  व्यर्थ  हीं  पड़ा  है  न  इस
 कोई  ate  उठाया  जा  रहा है

 प्रौढ़  नही
 इसे

 बाहर  ही  भेजा
 जा  है  ताकि  ae

 कुछ  रहीं  तो
 विदेशी  विनिमय  ही  प्राप्त  किया  जाये  ।  इसी  में  ही  टे पद ददा  का  हित  है  ।

 -  oe
 म्रंप्रेजी
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 खान  इंधन  मंत्री  cast  :  विभिन  क्षेत्रों
 से  आये  विभिन्न  दलों

 के  सदस्यों  ने-इ प  विवाद  में  भाग  लिया  है  ।  लगभग  २४  सदर  नतीजे  चर्चा  में  भाग  ले  कर  इस  विषय

 यर  अपने  विचारों  को  प्रकट  किया  है  ।  हम  दूसरी  योजना  को  समाप्त  बर  तीसरी  में  प्रवेश  कर  रहे

 सदस्यों  को  इम  दिया  तोत्र  झ्रभिलापाओं  को  मैं  समझता हूं  ।  में  सभी  माननीय  सदस्यों

 का  आभारी हं  कि  उन्होंने  विभिन्न  प्रकार  सुझावों  को  हमारे  समक्ष  रखा  है  ।

 मेरा  निवेदन  है  कि  दुसरी  योजना  में  कोयले  के  लिये  ६००  लाख  टन  विक  लक्ष्य  निर्धारित

 किया  गया  था  |  इस  लक्ष्य  को  पूरा  कर  लिया  गया  सच  तो  यह  है  कि  १९६१  के  प्रारम्भ  के  तीन

 महीनों  का  औसत  उत्पादन  देख  कर  तात्या  है  कि  अतिरिक्त  उत्पादन  का  जो  १३४५  लाख  टन  का

 लक्ष्य  है  उस  से  कुछ  अधिक  उत्पादन  हो  जायेगा  |  सरकारी  तथा  गेर-सरकारी  दोनों  क्षेत्रों  की  खानों

 में  लक्ष्य  की  पूर्ति  हो  गयी है  ।  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  के  सामने  जो  अनेक  कठिनाइयां  हैं

 उन  को  देखने  हुए  यह  सफलता  बड़ी  श्रेयस्कर है  |  औद्योगिक  नीति  सम्बन्धी  संकल्प  के  ग्रतुसरण
 में  जब  सरकार  ने  देना  में  कोयले  का  उत्पादन  बढ़ाने  का  fang  किया  तो  सभी  तरह  के  लोगों

 ते  आलोचना  की  थो  परन्तु  यह  कि  FT-ACHTSY  क्षेत्र  ने  भी  अपना  अतिरिक्त  उत्पादन  का

 लक्ष्य  पुरा कर  लिय  सिद्ध  करती  है  कि  हमारी  नीतियां  यथार्थवादी  अर  व्यवहारिक हैं  ।

 आर  उन  के  अच्छे  परिणाम  निकले हैं  ।

 अखबारों  में  यह  झाम  आलोचना हुई  है  कि  गे  र-सरकारी  क्षेत्र  को  विस्तार  का  अवसर  नहीं  दिवा

 जा  रहा  सरकारी  क्षेत्र  झपना  स्तन्य  पालन  नहीं  कर  सकता  किन्तु  ऐसी  चीज  नही  है  ।  में  प्रसन्नता

 से  य  बताना  चाहता हूं
 कि  सरकारी  क्षेत्र  ने  ही  नहीं  अपितु  ग  र-सरकारी  क्षेत्र  ने

 भी  अपना  काम  पुरा

 है  ।
 जब  दोनों  क्षेत्रों

 में  उत्पादन  सम्बन्धी  लक्ष्यों  की  पूर्ति हो  गयी है
 तो  इस  का

 मतलब

 पट्टों  हे  कि  इस  सम्बन्ध  में  जिस  भी  नीतियों  का  अनुसरण  किया  गया  वे  वास्तविक  रूप  में  यथाथे

 थीं  बोर  उत  से  परिणाम  यदि  गर-सरकारी  क्षेत्र  का  साम  अवरुद्ध  किया  जाता  तो  कसे

 उत्पादन  सम्बन्धी  लक्ष्यों  की  पूर्ति  हो  सकती  थी  |  योजनाबद्ध  काम  में  हमें  कुछ  सीमाओं  के  श्र 1: अ 2 र

 काम  करना  यदि
 सीमाओं  के  रह  कर  काम

 न
 करें  तो  कई  प्रकार के  शझ्रसंतुलन  पदा हो

 जात ेहैं
 ।

 जब  दोनों  क्षेत्रों में  उत्पादन  संम्बन्धी  लक्ष्यों  की  पूति  हो  गयी  है  तब  इस  प्रक।र  की

 ानोच नायें  किसी  भी  प्रकार  का  महत्व  नहीं  रखतों  |

 wa  मैं  वहू  लाम  बताना  चाहता  हूं  जो  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  के  लक्ष्यों  की  पूति

 से  हुए  पहली  खोज  तो  यह  है  कि  कुछ  न  क्षेत्रों  का  विकास  किया  गया  दूसरी  चीज  यह

 कि  जहां  लोक  हित  के  रूमाल  से  लाभ  का  विचार  त्याग  कर  भी  खानों  को  चालू  रखना
 वै

 से

 ही  रखा  गया  ।  गिरीदीह  की  खान  इसी  प्रकार  का  एक  उदाहरण  है  ।  इस  के  बाद  यंत्रीकरण  की

 दिया  में  भी  झ.घारभूत  काम  किया  जा  चुका  है  ।  यदि  हम  कोयले  का  उत्पादन  शझावद्यव  टान सार

 बढ़ाना  चाहते  हैं  तो  खानों का  यंत्रीकरण  अत्यावश्यक है  ।  चोथे  छोटे  कामना  रियों  को  प्रशिक्षण

 की  सूचियों  दी  जा  रही  हैं  ।  खान  इंजीनियरों  शादी  के  प्रशिक्षण  के  लिये  तो  संस्थायें  पहले  से  ही

 थी  परन्तु  इस प्रकार की  व्यवस्था  भ्रभी से हुई है से  हुई  है  ।  प्रशिक्षण स्कूल  कर्म  गिरिडीह

 और  "AZLE  में  स्थित  हैं  ।  इन  मेट्रो  साल  ८३२  व्यक्तियों  को  प्रशिक्षण  दिया  जाया  करेगा  ।

 आवश्यकतानुसार  हम  दन  सुविधाओं  कोनोर  भी  बढ़ा  गे  ।  सामान्य  दुष्टि  से  देखने  पर  प्रतीत  होगा

 कि  खानों  में  मालिक  कौर  मजदूरों  के  सम्बन्ध  च्य्स्द्ध  ही  रहे  निगम  ने  अच्छा  लाभ  कमाया  है  त्र

 राज्य  को  काफी
 राजस्व  प्राप्त  हुमा  है  ।  यद्यपि  गिरीदीह  की  खन  हानि  में  चली  है  तथापि  निगम  ने

 लाभ ही  दिखाया  है  ।  हमें  इन  सब  चीजों  की  तरफ  ध्या  देना  चाहिये  ।  लाभ  की  वास्तविक

 मात्रा
 कौ  जानकारी

 माननीय  सदस्य  प्रतिवेदन  में  से  देख  सकते  हैं  ।
 a

 tua  sist  में

 496  (Ai)
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 किरदार  स्वर्ण

 इन  हालात  में  हम  नयी  योजना  को  भरोसे  से  शरू  कर  सकते  हैं  ।  श्री  ब्रज राज  सिंह  शादी  ने

 पूछा कि  trad  योजना  का  हमारा  लक्ष्य  पर्याप्त  है  यत  नहीं
 ?

 हमें  याद  रखना  चाहिये  fa  क  चला

 सेवा  सम्बन्धी  वस्तु  है  ।  इसलिये  पहले  देश  की  स्थिति  की  रूपरेखा  बनती  है  अर  उस  के  बाद इस

 चीज  काशंदाजा  लगाया  जाता  सारी  स्थिति  लगाये  जाने  कारखानों  शादी की

 git  स्थिति  को  देखकर  ही  कोयले  का  श्रनुसान  लगाया  जाता  है  ।  इस  निश्चिंत  रूप दे  यह

 बात  कभी  नहीं  कही  जा  सकती  कि  यह  लक्ष्य  ठीक  है  या  नहीं  ।

 इस  कोयले  के  उत्पादन  के  लक्ष्य  का  सम्बन्ध  उस  सामूहिक  प्रयास  से  होगा  जो  कि  हम  तीसरी

 योजना  में  करने  जा  रहे  हैं  ।  हमें  रेलवे  के  लिये  कितने  कोयले  की  जरूरत  इस्पात  उद्योग  के

 लिये  कितने  कोयले  को  श्रावस्यकता  अन्य  चीजों  में  कितना  कोयला  खर्च  आयेगा  ale  सब

 बातं  का  हिसाब  लगाना  होगा  ।  इस  के  बाद  फिर  इस  चीज  का  भी  हिसाब  लगाना  होता है  कि

 धातु  उपयोगी  कितने  तेल  की  आवश्यकता  होगी  are  कितना  किस  प्रकार  का  कोयला  तापीय

 बिजली  घरों  के  लिये  चाहियेगा  ।  इन  सब  बतों  पर  विचार  करने  के  बाद  ही  सही  तरीके  का

 अनुमान  लगाया  जाता  है  ।

 इस  लिये  झा धिक  दृष्टि  से  यह  चीज  कन्छी  न  होगी  कि  अन्य  चीजों  का  उत्पादन  उतना  ही

 रखा  जाये  कोयले  का  उत्पादन  बढ़ा  दिया  जाय  |  में  इस  बात  को  भी  दुहराना  चाहता हूं  कि

 एक  निर्वाचित  अवधि  के  बाद  निरन्तर  उत्पादन  सम्बन्धी  लक्ष्यों  का  पुनरीक्षण  किया  जाया  करेगा

 और  यदि  यह  पता  चल  गया  कि  किसी  तरफ  कोई
 परिवर्तन  हो  गया  यानि  कि  औद्योगिक  क्षेत्र की

 आवश्यकता  बड़  गयी है  था  तापीय  बिजली  घरों  को  ज्यादा  कोयले  की  जरूरत  होने  लगी  है  तो

 उसी  इष्टि  से  कोयले  के  उत्पादन  के  लक्ष्य  भी  वढ़ा  दिये  जाया  इस  कारण  इन  सब  बातों

 को  सोच  कर  हमें  यथा  से  दूर  नहीं  भागना  चाहिये  |

 महोदय  :  क्या  दक्षिण  भारत  में  भी  खाना  पकाने  के  काम  के  लिये  कोयले का  प्रचार

 होरहा  है  ?

 टस
 सरदार  cam  नेवेली  से  जो  ज्रिकेटस  मिलेगी  उन्हें  इसी  काम  के  लिये  न्र  नेपाल  किया

 जायेगा

 सरकारी  कौर  गैर-सरकारी  क्षेत्रा
 के

 बीच  ३७०  लख  टन  अ्तिरिवत  कोयले  के  आवंटन  की

 भी  कोई  व्याख्या  करनी है  ।  कब  कोयले  की  आवश्यकता  वर्गाकार  होगी  कौर  हमें  यह

 देखना  होगा  कि  इस्पात  संयंत्रों  को  चालू  रखने  के  लिये  कितने  कोयले  की  श्रषवच्यकता  होगी  इस

 fart  इन  सब  बातों  की  कौर  हमें  ध्यान  रखना  होगा  ।

 यह  ११७  लाख  टन  अतिरिक्त  कोयला  जो  गर-सरकारी  क्षेत्र  को  आवंटित  किया  गया

 है  उस  अतिरिक्त  उत्पादन  का  द्योतक  है  जिसकी  aver  हमें  कुछ  एक  निर्दिष्ट  कोयला  खानों

 से  हैं  ।  में  ने  यह  बात  कई  बार  स्पष्ट  की  है  कि  जो  गर-सरकारी  खानें  इस  विस्तार

 कार्यक्रम  में  भाग  ले  रही  हैं  वह  बाद  में  खुद  ही  काम  के  विस्तार  के  लक्ष्य  निर्धारित  करेंगी

 झर  इस  प्रकार  का  लक्ष्य  वेसे  ही  निर्धारित  नहीं  किया  जाया  करेगा  ॥

 हमने  एक  कार्यकारी  दल  बनाया  जिसने  गैर-सरकारी  उद्योग  से  बातचीत  की  है  vie

 उनकी  क्षमता  को  जांचा  परखा  है  ।  कोयले  की  किस्म  बातों
 Lea

 wee  व्य
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 दिया  गया  है  जाकर  हमने  १७०  लाख  टन  कोयले  के  अतिरिक्त  उत्पादन  का  लक्ष्य

 निर्धारित  किया  है  ।  इस  लक्ष्य  के  N yvy  में  जो  कदम  उठाये  जायेंगें  उन्हें  बड़े  ध्यान  से

 देखा  जायेंगी  ताकि  लक्ष्यों  की  प्राप्ति  में  किसी  प्रकार  की  सफलता  न  रह  ।

 इसलिए  तीसरी  योजना  के  लिए  मात्रा  तथा  दोनों  दृष्टियों  से  जो  लक्ष्य  निर्धारित
 किये  गये  हैं  वें  वास्तविक  site  यथार्थ  हैं  ।  हमें  one  है  कि  हम  इन  लक्ष्यों  की  प्राप्ति  में

 सफल  होंगे  ।

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  उन  कठिनाइयों  का  उल्लेख  किया  है  जो  कोयले  के  यातायात

 से  देश  के  कतिपय  हिस्सों  में  पैदा  हुई  है  ।  यद्यपि  मैं  समय  समय  पर  इस  चीज  का

 करण  करता  रहा  हुं  तथापि  बारबार  ast  समझा  जाता  रहा  है  कि  शायद  मुझ  रेलवे

 मंत्री  में  कुछ  विवाद  है  ।  हमारे  अंदर  कोई  मत  afar  नहीं  a  इस  मामले

 पुरा  एक  मत  है  ।  सभी  स्तरों  पर  दिन  प्रतिदिन  की  स्थिति  का  सावधानी  से  अ्रवलोक

 किया  जाता  है  य्रौर  जो  कुछ  भी  हो  सकना  संभव  है  वह  सभी  कुछ  हम  करते  हैं
 ।

 १९५६  में
 ४००

 लाख  मीट्रिक  टन  कोयले  का  उत्पादन  हुआ
 |

 कूल  कोयला  जो  भजा

 गया  उसकी  मात्रा 3Xx  '  २  लाख  मीट्रिक  टन  थी  ।  रेलवे  के  द्वारा  2 R9  '  १  लाख  मीट्रिक

 टन  कोयला  ढोया  गया  कौर  दूसरे  तरीकों  से  a  9.0  लाख टन  ।  १९६० में  ARX® ‘  लाख

 टन  कोयला  निकाला  गया  |  इसमें  से  on  लाख  टन  कोयला  रेलवे  से  rate  अन्य  साधनों

 से  बाहर  भेजा  गया  ।  ज्यादातर  कोयला  में  भेजा  गया  था  ।  ४३१  ~] o  लाख  tt

 कोयला  रेलवे
 ने

 ढोया
 ।

 इसमें  से  कुल  ४६३.३  लाख  टन  कोयला  ढोया  गया
 |

 इससे

 प्रकट  है  कि  कोयले  के  संभरण  में  काफी  तेजी  से  काम  भ  है  |

 यह  प्रगति  तो  टन  भार  की  थी  ।  डिब्बों  के  सम्बन्ध  में  भी  काफी  प्रगति  हुई

 PERE  बंगाल-बिहार  कोयला  क्षेत्र  से  oR  माल  डिब्बे  बाहर  गये  जिनमें  से  १३६४

 मुगलसराय के  उधर  की  दिशा  में  गये  |  उसके  बाद  Pee!  में  बंगाल  बिहार  क्षेत्र  से

 weed  डिब्बे  लादे  गये  ।  इस  वर्ष  की  दैनिक  झ्रौसत  ROR  रही जब  कि  PEXE

 ।  4
 कि  काफी  वृद्धि

 स्ट  ¢
 t की  दैनिक  औसत  थी  इस  से  प्रकट  ध  है

 किन्तु  इस  पर  भी  राजस्थान  जैसे  राज्यों  को  कठिनाइयां  हैं  ।  मेरा  विचार  है  कि
 भविष्य  में  भी  हालत  सुधर  जायेगी  क्योंकि  श्रोता  २००  डिब्बों  को  वृद्धि  की  जानी

 जब  कुछ  कोयला  समुद्र  के  मार्ग  से  gi  डिब्बे  बचेंगे  अवर  इधर  के  राज्यों

 की  आवश्यकताएं काफी  हद  तक  पुरी  हो  सकेंगी

 यह  तो
 ठीक  है  कि  यह  feats  संतोष  जनक  नहीं  किन्तु  ऐसी  स्थिति  को  एक  ही  दिन

 में  तो  हए  सों  किया  सा  सता  हम  सब  स  पहले  तो  यह  देखता  चहिए  जि  ate

 कारखानों  अन्य  संस्थापकों  झ्रावश्यकतान सार  कोयला  प्रात  हो  रहा  ह्  |  ईटें

 बनाने  क  weet  को  जरूर  कोयले  की  कसी  सता  श्र  सहरी  पड़त  रही  हमें  भी
 उन  के  कष्ट  का  ज्ञान  है  ।  जय  मसला  राय  से  इधर  की  aaa  चीनी  स सुधर  जायेगीं  टब

 संभरण  की  समाहित  स्थिति  काफी  सुधर  जायेगी  ।

 जहां  तक  खानों  के  पास  कोयले  के  भंडार  का  प्रश्न  है  उसके  संबंध  में  इतना  ही  कहा

 जा  सकता  है  कि  यातायात  की  कठिनाई  के  कारण  एसा  होना  अनिवार्य  ।  इस  में  सुधार

 करने  की  भी  कोई  बात  सोचनी  है  ।
 शायद एसे  किया  जाय  कि  पहले  उत्पादन  थोड़ा  कम

 किया  जाय  कौर  जब  भंडार  कम  हो हो  जायें  तब  उत्पादन  को  बढ़ा  दिया  जाय  ।  इस  स्थिति
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 स्वर

 का  यह  इलाज  भी  हो  सकता  है  कि  अनेक  स्थानों  पर  कोयला  इकट्ठा  कर  दिया  जाय  ।

 डिब्बे  खाली  हो  कर ग्राते  जायेंगे  शौर  यातायात  सुगम  हो  जायेगा  |  इस  कारण  सरकार

 इस  चीज  पर  ध्यान  दे  रही  है  ।  राज्य  सरकारों  की  पारस्परिक वार्ता  के  फलस्वरूप  कुछ
 > 2  । प्रगति  इस  दिशा  में  हुई  भी

 इस  के  बाद  यह  भी  कहा  गया  है  कि  सारे  देश  में
 कोयले

 का  एक  समान  मूल्य  होना

 चाहिए  ।  हमने  इस  बात  पर  बड़ी  सावधानी  से  विचार  किया  wa  भी  थोड़ी  राज  सहायता

 भी  दी  जा  रही  है  ।

 रेलवे  मंत्रालय  ने  भी  टलीस्कोपिक  भाड़े  की  दरें  अपना  रखी  हैं  ।  ज्यादा  दूर  कोमला

 ले  जाने  पर  शअ्रतिरिक्त  भाड़ा  नहीं  लगता  |

 किन्तु  तब  भी  निकट  भविष्य  में  भाड़े  की  समान  दरें  अपनाने  की  कोई  गुंजायश  नहीं

 है  ।  इसमें  wae  प्रकार  की  व्यावहारिक  ak  राजनीतिक  बातें  हैं  ।  कुछ  उद्योग जो  खानों
 मे

 क  निकट  ही  विकसित  हुए  हैं  ऐसे  हैं  जिन्हें  wa  यह  नहीं  कहा  जा  सकता  कि  वह  कोयले

 के  लिए  ज्यादा  कीमत  wer  करें  ।  इस  मामले  पर  बहुत  ज्यादा  विचार  करने  की

 झाक्वयकता  है  शर  निकट  भविष्य  में  कोयले  के  समान  मूल्यों  के  होने  की  कोई  संभावना

 भी  नहीं  दिखती  ।

 va  में  श्रमिक  सम्बन्धों  के  बारे  में  भी  कुछ  कहना  चाहता  हूं
 ।

 कोयले  के  क्षेत्र  में

 उत्पादन  संबंधी  लक्ष्यों  की  पूति  कदापि  न  हो  सकती  यदि  श्रमिकों  का  सहयोग  प्राप्त  न  होता  ।

 नियोजकों  तथा  श्रमिकों  के  सम्बन्ध  सामान्य  रूप  से  ही  रहे  हैं  ।

 इस्पात  के  बारे  में  माननीय  सदस्यों  ने  जो  बातें  कहीं  हैं  उनका  उत्तर  देने  से  ge  मेरी

 इच्छा  यह  है  कि  पहले  में  उन  बातों  का  उल्लेख  करूं  कि  दूसरी  योजना  में  हम  क्या  कुछ
 कर

 सके  हैं
 ।

 यद्यपि  इन  सब  ५  के  तथ्यों  का  हमें  पता  है  परन्तु  में  सभा  को  यह  बताना

 चाहूंगा  कि  राउरकेला  में  कोक  ओवन  aif  भट्टियों  के  लिए  अक्तूबर  FEKETE  में  gree

 दिये  नये  थे  ।  मिलाई  का  ऑर्डर  सच  १९५६  में  दिया  गया  था  ।  दुर्गापुर  का  करार

 १९५६  में  पूरा  किया  गया  था  ।  ae  दूसरी  योजना  का  प्रथम  वर्ष  था
 ।

 wa  देखना  यह  है  कि  वास्तविक  काम  कितना  हुजरा  शौर  इस  समय  विकास  की  स्थिति
 क्या  = ©  गत  वर्ष  में  ने  बताया  था  कि  गेर-सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों ने  झपना  विस्तार

 काय  लय मंग  पूरा
 कर

 लिया  है  कौर  तीन  नये  इस्पात  उपक्रमों  में  उत्पादन  शुरू  हो  चुका  है

 ओर  काम  संतोषजनक  ढंग  पर  चल  रहा  है  ।  मेर-सरकारी  क्षेत्र  का  काम  तो  पूरा  हो  चुका

 हैं  और  arn  है  कि  वह  उत्पादन  को  ठीक  ढंग  से  करता  ही  जायगा  ।  सरकारी  क्षेत्र  से

 भी  निर्माण  सम्बन्धी  काम  पूरा  होने को  भिलाई  का  कारखाना  izfor  संपत्र  को  छोड़  कर

 लगभग  हो  चुका  है
 ।

 राउरकेला  में  ब्लू मिंग  स्लेजिंग  प्लेट  मिलर  शौर

 छड़े  बनाने  की  मिल  लगभग  सभी  तैयार  हैं
 ।

 दुर्गापुर  में  nit  मन  भट्टी  पूरी  होनी  बाकी

 है
 ।

 दो  खुली  भट्टियां  वहां  तैयार  हो  चुकी  हैं  ।  दुर्गापुर  राउरकेला में  दोष  एककों

 से  इस  वर्ष  के  मध्य  तक  उत्पादन  शुरू  हो  जायगा  |  ६०  लाख  टन  की  उत्पादन  ATE

 भी  प्री  तरह  से  स्थापित  हो  जायगी
 ।

 वायद  तीनों  कारखानों  को  निर्धारित  उत्पादन  करने

 में  थोड़ी  देर  लगे
 ।

 पर  हमें  आद्या  है
 कि

 अगले  वर्ष  इस  समय  तक  हमारे  शिक्षित  TETRA
 का  घूरा  सहयोग  हमें  मिलने  ।
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 अब  में  सभा  को  उत्पादन  के  सम्बन्ध  में  जानकारी  देना  चाहता  हूं  ।  दूसरी  योजना

 में  हमने  तीन  इस्पात  के  कारखानों  की  स्थापना  और  गेर-सरकारी  क्षेत्र  के  दो  कारखानों

 के  विस्तार  का  लक्ष्य  बनाया  था  ।  योजना  के  प्रथम  दो  वर्षों  में  उत्पादन  में  किसी  प्रकार
 की  वृद्धि  नहीं  हुई  क्योंकि  एक  भोर  विस्तार  का  कार्यक्रम  क्रियान्वित  किया  जा  रहा  था

 दूसरी  दौर  नये  कारखानों  की  स्थापना  की  जा  रही  थी  ।  इस  कारण  उत्पादन  नहीं  हो

 सका  ।  सब  से  पहले  अतिरिक्त  उत्पादन  PENS—VE  में  हुमा  ate  उत्पादन की  मात्रा

 %,Ef,000  टन  तक  जा  पहुंची  जबकि  योजना  के  प्रारंभ  में  उत्पादन  इतना न  था  ।

 LEXE—Ko  में  9,90,0R8 CF टन  अतिरिक्त  इस्पात  का  उत्पादन  किया  गया  ॥

 wo  द०  पांडे  इस्पात  का  या  लोहे  का  ?

 स्वयं सिह  :  इस्पात  का  उत्पादन  अधिक  gat  है  ।  aw  १६६०-६१  में

 १३,४३,०००  टन  इस्पात  का  उत्पादन  हुमा  है  ।  इस  प्रकार  कूल  मिला  कर

 २३  लाख  टन  का  श्रमिक  उत्पादन  हुआ  है
 ।  इस  अतिरिक्त  उत्पादन  के  कारण  कुछ

 विनिमय बचा  भी  है  ।  इस  अतिरिक्त  उत्पादन  का  प्रयोग  उन  lari

 ने  किया  है  जिन्हें  कि  इसकी  बहुत  आवश्यकता  थी
 ।

 नगर  हमारा  उत्पादन  इसी  रफ्तार

 से  चलता  रहा  तो  हम  उतने  इस्पात  का  आयात  कम  कर  सकेंगे  जो  कि  श्रबन  हम  अपने

 देश  में  उत्पादन  करने  लगे  हैं  ।  हमने  यह  मात्रा  आयात  की  होती  तो  इसके  far

 हमें  १४०  करोड़  रुपये  के  विदेशी  विनिमय  की  जरूरत  पड़ती  |

 इस  दौरान  में  जो  अतिरिक्त  कच्चा  लोहा  तैयार  garg  उसके  कारण  भी  २८  करोड़

 रुपये  के  बिंदेश  विनिमय  की  बचत  हुई  है  ।  इस  प्रकार  प्रारम्भिक  अवस्था  में  भो  हम

 इस्पात  की  मद  में  १४०  करोड़  तथा  कच्चे  लोहे  की  मद  में  २८  करोड़  की  विदेशी  विनिमय

 बचाने  में  सफल  हुए  हैं  ।  ये  ग्रां कड़े  ध्यान  में  रखने  चाहियें  क्यों  कि  कुछ  लोग  इन

 संयत्रों  की  आलोचना  करने  लगते  हैं  ake  इसकी  कठिनाइयां  ही  बताने  लगते  हैं
 ॥

 वर्ष  १६६१-६२  के  अनुमानित  उत्पादन  के  बारे  में  भी  मैं  ने  कुछ  ais  तैयार  किये

 ऐसी  आशा  है  कि  द्वितीय  योजना  के  शुरू  में  उत्पादन  के  जो  थे  उनकी  प्रपेश्षा

 २३  लाख  टन  इस्पात  का  उत्पादन  अधिक  होगा
 ।

 भश्रन्दाज  से  कुल
 उत्पादन  २५  लाख

 टन  होगा  ।  इस्पात  तथा  कच्चे  लोहे  से  अधिक  उत्पादन  के  कारण
 १५०

 करोड़  के  विदेशी

 विनिमय  की  बचत  हो  जायेंगी  ।  इस  तरह  तीसरी  योजना  के  पहने
 वर्ष  में  विकास

 के  लिये  काफी  मात्रा  में  विदेशी  विनिमय  की  बचत  होगी ।

 कफी  सच  विचार  के  बाद  ती  सरी  योजना  में  उत्पादन  वा  लक्ष्य  प्रतिविष  ०  लाख  बटाला न्ग्ज्ञ  frtT-

 रित  किया  गया  है  ।  यह  उत्पादन  लक्ष्य  तीनों  सयंत्र  तथा  रोका
 री

 में  उत्पादित  किये  जाने  ढाले  इस्पात

 को  मिला  कर  निर्धारित  किया  गया  है  ।  निवेली  के  लिग्नाइट  के  परिणाम  प  को  देख  कर  ही  यद  बतया

 वना है  ।  यह  ए  पादन की
 जा  सकता  है  कि  दक्षिण  में  लिग्नाइट  कारखाना  स्थापित  करने  की  संभा

 लक्ष्य  तीस  री  यो  जना
 के  अन्त का है

 का  है
 ।  इस  योजना

 के
 दौरान  में  हमारा  उद्देश्  इस  लक्ष्य  की  प्रति

 के

 लिये

 प्रयत्न  करना  हैं  ।

 का  इतना  विकास  करने  की  कया

 शरू  में  कुछ  लोगों
 ने

 कहा  था  कि  इस्पात  के  इन  संयंत्र

 >  || गी  लेकिन  उपभोकताप्रं  तथा

 झ्रावश्यकता
 क्यों कि  हमारी

 प्रावइ्यकत  यें  इतनी
 अधिक  नहीं  हू

 मूल
 aaa  में
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 इस्पात के  उपयोग  करने  वालों  की  मांगों  को  देखने  के  बाद  पता  चलता  है  कि  यह  लक्ष्य  ठीक  है  ।  अब

 सब  लोग  यह  समझने  लगे  हैं  कि  यह  लक्ष्य  हमरे  देश  की  झ्रावश्यकताओं  एवं  मांगों के  झनुक ल ही है ल  ही  है
 ।

 वर्तमान  तीनों  ं  पत्रों  का  विकास  स्वाभाविक  ही  है  ।  भिलाई  दुर्गापुर  तथा  रूरकेला  कारखानों

 में  ब्लू मिंग  स्लेजिंग  सिल  aris  लग  गई  हैं  जो  बहुत  अच्छा  काम  कर  रही  हैं  ।  ग्रा शाहे  कि

 यह  निरन्तर  अधिक  उत्पादन  करने  में  समय  होंगी  ।  राज  कल  जो  इकाइयां  कम  काम  भी  कर  रही

 हैं  वे  भो  भविष्य  में  अधिक  काम  करने  लगेंगी  और  इस  प्रकार  श्री-व्यवस्था  हो  जायेंगी  ।

 तथा  श्रथेव्यवस्था  की  दृष्टि  से  सरकारी  क्षेत्र
 के

 इन  तीनों  संयंत्रों  का  विकास  अच्छा

 ट्  ।

 बोकारो  में  इस्पात  संयंत्र  डालने  के  बारे  में  गत  वर्ष  तक  निश्चय  नहीं  FAT  था  ।  इस  के

 बारे  मदुशा  निश्चय  कर  लिय  गया  कौर  इस  जना  का  काम  «र  बढ़ाने  के  लिये  पूरा  प्रयत्न

 किया  जा  रहा  माननीय  सदस्यों  द्वारा  जो  यहां  सुझाव  दि  जाते  हैं  उन  पर  मेरे  द्वारा  तथा  प्रशा
 -

 सैनिक  पदाधिकारियों  द्वारा  पुरा  पूरा  ध्यान  दिया  जाता  है  ।  एक  माननीय  सदस्य  का  कहना  है

 यदि  हम  यह  काय  बहुत  आसानी  एवं  बहुत  धीरे  धीरे  कर  रहे  हैं  ।  लेकिन  उन  का  ऐसा  सोचना

 ठीक  नहीं  है  |

 इत  परियोजनाओं  के  विस्तार  का  प्रशन  हमारे  विचाराधीन  है  ।  इस  सम्बध  में  हिन्दुस्तान  स्टील

 केप  श्रद्धा  कार्य  कर  रहा
 है  ।  बोकारो  के  काम  के  बारे  में  अवश्य  ही  कुछ  कहां  जा  सकता  है  लेकिन

 उस  के  बारे  में  भी  पहिला  प्रतिवेदन  ar  चुका  है  और  इस  विस्तृत  प्रतिवेदन  की  प्रतीक्षा  कर  रहे  हैं  ।

 इसके  ग्र लावा  वहां  कुछ  कॉम  भी  शुरू  हो  गया  है  ।  वहां  बस्ती  बनाने  के  बारे  में  कुछ  प्रबन्ध  हो  चुके

 वहां  के  लिये  पानो  प्रौर  बिजली  की  व्यवस्था
 के

 बारे  में  हम  बड़ी  गम्भीरता  से  विचार  कर  रहे  हैं  ।

 इन  तीनों  त  प्रति  के  लागत  मूल्य  के  बारे  में  बहुत  से  माननीय  सदस्यों ने  प्रश्न  उठाया  है  ।  यह

 बात  ठीक  है  कि  इन  का  लागत  मूल्य  ३००  करोड़  से  बढ़ा कर  ६००  करोड़  हो  गया  है  |  यह  व्यय  इतना

 अधिक  क्यों  बढ़  गया  है  इस  लिये  यह  आवश्यक  है  कि  इस  पर  विचार  कर  लिया  जाये  ।  RENE  तथा

 VEU  में  इन  संयंत्रों  के  व्यय  क  बारे  में  जो  मांकड़  दिये  गये  ह  उन  में  कारखानो ंके  पास

 बस्तियां  बन  के  जनो  ख  दातों  तथा  अन्य  बहुत  सो  मदों की  लागत  सम्मिलित  नहीं  थी  ।  १३

 १९५७  को  मैं  ने  बताया  था  कि  मिलाई  तथा  दुर्गापुर  पर  १७०,  १३१  श्र  १३८

 करोड़  कमी  व्यय  कॉपी  ।  प्रतीक  बातों  बजाते  आदि पर भो पर  भो  तो  खंबे  होत है  ।  इन  मदों  पर  अलग

 अलग  मे  फ्रीडा  व्यय  हुआ  यह  आंकड़े  जो  हमारे  पाय  नहीं  हैं  लेकिन  इन  सभी  खर्चों  को  हम  ने  संयंत्रों

 के
 साव  जोड़  दिया है

 ।  इसलिये यड़  जड़ों  कहा  जा  सकता  कि  व्यय  बढ़  गया  है  ।  संपत्र के  लियें  प्रारम्भ

 में  जो  राशि  रखी  गई
 थी

 उस  में  कोई  aha  नहीं  हुई  है  ।  संयंत्रों पर  किप  जानें  वलि  व्यय  के  बारे  में  दो

 आंकड़े  हम
 ने तेप्रार

 कर  लिये  हैं  लेकिन  अलग  अलग  मदों  के  आंकड़े  तैयार  नहीं  हैं  ।

 सरकारी  तथा  मेर-सरकारी  क्षेत्र  में  अन्तर  इतना  ही  है  कि  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  उद्योगों  के  शनास

 पास  बस्ती  हड्डीं  बना प्री  जाती  ।  तपे  तो  सरकारी  क्षेत्र  तथा  गैर-सरकारी  क्षेत्र  की  तुलना  के  पचे  ड़  में
 में  पट्टीं  पड़ता  चाहता  लेकिन  इतना  अवद्य  कहना  चाहता हूं  कि  टाटा की  विकास  यो जनाज़ों  पर  जो  व्यय

 है  तथा  सरकारों  क्षेत्र  में  इंडियन  बाइरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  पर  जो  व्यय  gare  उस  को देखने

 से
 यह  स्पष्ट है  कि

 सरकारी  शौके  तलाशने
 गैर-सरकारी  क्षेत्र  क ेतखमीने  से  कम  है  ।  मेरा तो  उदेश्य

 केवल  यही  बताना है
 कि  हम  ने  गुरू  में  जो  तख् मी  ते  लगाये  थे  उन  में  किसी  प्रकार  की  कोई  afa  नहीं  हुई

 इन  संयंत्रों  पर  व्यय  करने  के  लिऐ  शुर ूमें  १२०  करोड़ रुपये  का  श्री च्े  माने  खंगाला था  ।  ये  आंकड़े

 झाज
 से  ४

 वर्ष  पुर्व  दिये  गये  थे  उन  में  थोड़ी  सी  वृद्धि  हुई
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 दुर्गापुर  के  बारे  में  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  से  अभी  दो  या  तीन  दिन  हुए  तभी  हमें  प्रतिवेदन

 मिला है  att  हम  उस  की  जांच  कर  रहे  हैं  ।  उन  का  अनुमान है  कि  इस  संयंत्र  पर  १८६  करोड़  रुपये

 व्यय हुए  हैं  ।  ऐसा  अनुमान  था  कि  कुल  ५६०  करोड़  रुपये  व्यय  ।  नवीनतम  श्रांकड़ों  के  प्रसार

 यह  राशि  कब  ६०५  करोड़  च, रुपये है  |  व्यय  की  कुल  विधि  लगभग  ७  या  ८  प्रतिदिन है  वह  वास्तविक

 व्यय  के  आधार  पर  हुई  है  ।  यह  तो  मैं  नदीं  कहता  कि  वृद्धि  नहीं  हुई  वृद्धि तो  हुई  है  ।  इस  वृद्धि की

 अच्छी  तरह  जांच  की  जाग प्रे गी  यह  देखा  जायेगा  कि  यह  व्यय  ठीक  था  weary  नहीं  तथा  किन  किन

 विभिन्न  मदों  के  अन्तर्गत यह  व्यय  gare  |  इस  सम्बन्ध  में  माननीय  सदस्यों  ने  जो  सुझाव  दिये  हैं
 उन

 पर
 विचार  किया  जायेगा  ।

 मैं  इस  बात  को  मानने के  लिये  तैयार  नही ंहूं  कि  यह  तज़मीनें  बार  बार  बदल  दिये  गये  थे  ।  क्यों कि
 PERE  १९५७  तथा  2eXS  में  बार  बार  यही  प्राप्त  fad  गये  थे  |  श्रगर  इन  झ्रांकड़ों  में  कुछ  हेर  फेर

 दिखाई  भी  गई  है  तो  वह  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  के  प्रथम  प्रतिवेदन  के  बाद  ही  दिखाई  गई  है  ।

 यह  कहना  बिल्कुल  गलत  है  कि  इन  ABST  को  बार  बार  संशोधित  किया  गया  था  कौर  किसी  ने  उस

 को  ait  बिल्कुल  ध्यान  नहीं  दिया  ।  इस  प्रकार  को  अरोप  लगाया  बिल्कुल  गलत  तथा  न्यायसंगत

 नहीं है  ।

 प्राक्कलन  समिति  ने  रुकेगा  के  बारे  में  अपने  प्रतिवेदन  में  उल्लेख  किया  है  ।  मंत्रालय  तथा  संयंत्रों

 के  प्रतिनिधियों  ते  प्राक्कलन  समिति  को  समझाने  का  प्रयत्न  किया  बाद  में  चल  कर  सरकार  प्रावधान
 समिति  द्वारा  उड़ाई  गई  cafes  को  स्वीकार  करने  अथवा  उन  को  शभ्रस्वीकार  करने  के  बारे

 एक  वक्तव्य देती  है  ।  न्रावककलन  समिति  ने  जो  भी  श्राप  त्तियों  उठाई  हैं  उन  से  हमें  लाभ  ही  हुमा  है  ।

 उन  आपत्तियों के  बारे में  यहां  कुड  कहना  ठीक  नहीं  है  ।  यह  बात  ठीक  नहीं है  कि  जब  इन संयंत्रों के

 बारे में  झ्रांवा  डे
 डे

 दिये
 गये  ये

 तो
 अन्य  मदों  के

 आं
 ड़े  dare  नहीं

 थे  ।
 आंकड़े

 तो
 तैयार

 q  लेकिन  fara

 रूप  से  कयार  नहीं  ये  ।  क्यों कि  बस्तियां  बिजली  लगाने  पानी  Bria की  व्यवस्था  करने

 के  बारे में  बहुत ती  कठिनाइयों  सामना  करना  पड़ता  है  जो  उस  में  प्रत  समय  तक  यह  पता  नहीं
 चलता  कि  कितना  व्यय  होगा  ।  बस्तियों  के  बारे  में  कुछ  करती  रिक्त  व्यय  हु  करता  है  |

 अत्र  एक  प्रश्न  सामने  यह  जाता है  कि  जब  अतिरिक्त  व्यय  say  था  तो  उस  की  पूर्वानुमति  कयों

 नहीं  ली  गई  थो  ।  एक  अच्छे  प्रश  सन कर्ता के  लिये  यह  बड़ा  कठिन काम  है  क  वहू  स्वीकृति  सिलने  तक

 काम  को  रोके  रहें  ।

 ऐप  परिस्थितियों  में  मेस  wt  सुझाव  है  कि  हमें  तज़मीनों पर  भ्रमित  जोर  नहीं  देना

 चाहिये  ।  क्योंकि  यदि  तत  पीने  से  प्रिक  खं  करने  पर  बहुत  जोर  दिया  गया  तो  उस  से  अधिक  राशि

 के  तब  भीन  बत  लगेंगे  जो  उचित  नहीं  होगा  ।  हमारे  तुमने  वास्तविक  तुमने  मेरा

 अपना  व्यक्तिगत  सुझाव  भो  है  कि  हमारे  तल  नीचे
 दृढ़  होने  चाहियें  ताकि  प्रशासन

 करने  वाले  को

 डी  अपनी  स्थिति  को  mam  बना  रहे  ॥

 थी  प्रभात कार  (  :  माननीय  मंत्री  ने  कहू  कि  सदन  में  जो  बतायें  जाते

 बहुत  कठोरता  से  पालन  नहीं  किया  जाना  चाहिये  ।

 सरदार  ean  सिंह :  मेरा  तात्या  यह  नहीं  है  ।  मैं  केवल  यह  कहना  चाहता  था  कि  सरकार

 की  नीति  यह  है  कि  प्राक्कलन  दय था यादी  होने  चाहिये  ।

 महोदय
 :

 सानिया  मंत्री  कहते  हैं  कि  यदि  प्राक्कलन  के  संबंध  में  अधिक  कड़ाई  बरती

 जापिपग्री त  तो  गलत  बड़ा  चढ़ा  कर  बनते  लगेंगे  जो  उचित
 नहीं  होगा

 ।
 eee

 मल  ग्रंप्रेंजी  में |  है
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 सरदार  cag  fag  :  में  शाप  को  सभा  को  यह  अश्वासन  देना  चाहता हूं
 कि  हम  ae  Aha

 कारियों  को  इस  प्रकार  के  उदार  प्राक्कलन  नहीं  बनाने  देंगे  उन  की  जांच  के  मामले  में  मरहले  जसी

 ही  कड़ाई  बरतते  यदि  कोई  अतिरिकत  व्यय  होगा  तो  हम  उन  से  स्पष्टीकरण  देन  के  लित

 में  इस  प्रकार  को  आलोचना  को  श्र  नहीं  कहता  प्रो  यदि  इस  प्रकार  की  आलोचना  की  जाती  है  तो  उस

 का  उत्तर  दिया  जाना  चाहिये  ।

 pasar  महोदय  :  सभा  का तात्पर्य केवल  इतना  है  कि  प्राक्कलन  वास्तविक  व्यय  थे  बहुत

 afte  या  बहुत  कम  नहीं  होने  चाहियें  !

 सरदार  सिह  इस  के  लिये  मेँ  समझता हुं
 कि  वर्तमान  प्रशासकीय  प्रक्रिय ही  अधिक

 अच्छी
 है  जिस  सें  प्राक्कलनों  का  कड़ाई  से  पालन  कराया  जाता  है  शौर  अधिक  व्यय  होने  पर

 रियों  से  स्पष्टीकरण  मांगा  जाता है  |

 म्रध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  स्पष्ट रण  ही  चाहते  हैं  ।

 सरदार  स्वर्ण  सिंह  :  ये  जिसकी में  ने  संकेत किया
 ७  या  ८  प्रतिशत

 तक  ही  हैं  जो
 बहुत  अधिक  नहीं हैं  ।  फिर  भी  यदि  वे  स्पष्टीकरण  च।हते  हैं  तो  वह  किया  जायेगा  |

 प्राक्कलनों  के  सम्बन्ध  में  इतना  कहने  के  बाद  में  यह  निवेदन  करूंगा  कि  कुछ  बातें  स्थानीय

 महत्व  की  भी  कही गई  थीं  तथा  उन  का निर्देशन  करना  ०  कतेंव्य  पालन  में  चूक  होगी

 महोदय  :  श्री  मुरारका  ने  कुछ  विदेशी  पत्रों  के  उद्धरण  पढ़  कर  थे  जिन  में  az

 कहा  गया  था  करि  हमारे  इस्पात  संपत्र  की  स्थिति  ठीक  नहीं  है  वें  पनप  नहीं  सकेंगे  |

 सरदार  स्वरण  सिह  :  मे  समाचारपत्रों की  +द्र  करता  हुं  चाहे  वे  इस  देश  के  हों  अथवा  अन्य  देशों
 के  ।  परन्तु  समाचारपत्रों में  प्रकाशित  सभी  बातें  ठीक  नहीं  होती  हैं  ate  यदि  उन  के  लिपे  हमें

 जिम्मे  हराया  जायेगा  तो  हमारे  लिये  बहुत  कठिन  होगा  t

 pret  महोदय  :  माननीय  मंत्री  को  यह  बताना  चाहिये  कि  वह  बात  सच  है  सा  नहीं  ?

 सरदार  स्वर्ण  fag:  कभी  कभी  विदेशी  पत्रों  में  प्रकाशित  बातों  का  प्रतिवाद  करने  में

 झुंझलाहट  होती  है  ।  उदाहरण  के  लिए  आजकल ची  न  के  पत्रों  में  इस  प्रकार के  समाचार  wether

 कि  समस्त  भारत  हमारी  नीति  के  विरुद्ध  हैं  ।  इस  प्रकार के  समाचारों  के  आघार  पर  कोई

 जहा  हक
 धारणा  नहीं  बनाई  सकती  क्योंकि  एक  विद्वेष  garg  से  प्रकाशित  किये  जाते  हैं  ।

 watt  के  पत्रों  में  प्रकाशित  समाचारों  का  सम्बन्ध  है  वहां एक  पत्र  एसा  है  जिसमें  सनसनीखेज

 बाते  प्रकाशित  gar  करती

 &
 para  महोदय  हम  इससे  कोई  मतलब  नहीं है  कि  वह वह  पंत्र  कसा है  ।  मानवीय  मंत्री

 को  केवल  इतना  बताना  चाहिए  कि  प्रकाशित  समाचारों  में  कितनी  सच्चाई है
 ?

 स्वर्ण  सिंह :
 सरकार  से  पत्रों  में  प्रकाशित  समाचारों  का  प्रतिवाद  करने  के  लिए

 नहीं  कहा  जाना  चाहिए  ।
 मेरा

 निवेदन  है  कि  यह  समाचार  इतना  निराधार  है  कि  उसका  जिम्मेदार
 स्तर  पर  प्रतिवाद  किया  जाना  श्रावस्ती  नहीं  है  ।

 श्रिया  महोदय  :  माननीय  मंत्री  का  यह ह  कत्तव्य
 है

 कि
 वहू  सभा

 को
 वास्तविक  स्थिति

 बताये  ।  यदि  समाचार  पत्रों में  कोई  ret
 प्रकाशित

 होती  है
 तो  माननीय

 मंत्री  को
 यह  बताना  चाहिए

 fet  भ  (oat  में
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 fe  ag  Se  है  था  नही ं।  पहले  भी  सभा  में  इस  प्रकार
 की

 बातें  कही
 जा

 चुकी
 हैं  ।

 दुर्गापुर  में
 २०  फीट  के  पाल  लगाये  जाने  थे  परन्तु  १०  फीट  के  ही  लगाये  गय  ।  उसी  प्रकार  रूरकेलर  में

 मन  मीठी  के  खराब  हो  जाने  से  उत्पादन  पूरा  नहीं  हो  सका  यह  राज
 कोई  नई  बात  नहीं  हैं  ।

 किरदार eau  सिंह  :  में  इन  सब  का  स्पष्टीकरण किये  देता  हूं  ।  जहां  दूरदूर  के

 पागलों का  सम्बन्ध  मेंने  एक  विस्तृत  तृतीय  दिया  था  श्र  मेरा  विचार था
 कि  मेंने  सभा  को  गह

 समझा  दिया  था  कि  उनमें  खराबी  थी  ate  सम्बन्धित ard  से  उसे  दूर  करने  के  लिए  कहा  मंत्रा
 था

 जहां  तक  उत्पादन  में  कमी  होने  का  प्रदान  उसके  बारे  में  भी  मैं  बता  चुका  हूं  wie  मंत्रालय के

 प्रतिवेदन  में  भी  उसका  उल्लेख  मै  वधवा  कोई  भी  व्यक्ति  दोषों  को  छिपाना  नहीं  चाहता  कयों कि

 वैसा  करने  ये  उतना  निराकरण  नहीं  हो  पकेगा  ।

 मेरा  निवेदन  है  कि  हमें  समाचारपत्रों  में  प्रकाशित  बातों  के  श्राघार  पर  कोई  गलत  शारदा

 नहीं  बना  लेनी  चाहिए  ।  समाचार  त्रों  को  हमारे  काय  की  आलोचना  करने का  अधिकार  हैं  यह

 ठीक  है  परन्तु  वह  आलोचना  सदा  बिल्कुल ठी  क  नहीं  होती  हो  सकता  है  कि  इस  साथ  के  जमनी

 में  कुछ  विरोधी  हों  ।  जब  कोई  आलोचना  प्रकाशित  होती  है  तो  हम  उसके  बारे  में  जांच  राते  हैं

 ate  यदि  कोई  गलती  होती  है  तो  उसे  दूर  करने का  प्रयत्न  किया  जाता  हैं  ।  उसकी  सुचना  सभा  को

 भी  दी  जाती है  ।  परन्तु  यदि  ऐसी  प्रालोचनातओं  के  बारे  में  सभा  में  कुछ  न  कहा  जाय  तो  सामान्यत

 यही  समझा  जाना  चाहिए  कि  वे  गलत  हैं  ।  a  जानता  हुं  कि  माननीय  सदस्य  बहुत  wae
 रहते

 a
 हैं  कौर  उनके  बा  में  प्रदान  पूछ  लेते  हैं  कौर  यदि  कोई  गंभीर बात  होती  तो  मेरा  wag

 कत्तव्य  होता  है  कि  उसकी  सुचना  सभा  को  दूं  ।

 जहां  तक  श्री  मुरारका  के  निंदा  का  सम्बन्ध  वह वह  डेली  ठे  ली ग्रा र्फ  '  में  प्रकाशित
 हुआ  थ  1

 उन्होंने  कहां  कि  कोलम्बो  योजना  मिशन  ने  यह  कहा  है  कि  यहां  STI hear  Be  च चल  रहा है  ।  इस

 मिशन
 के  नेता  ने  इन  चीजों  को  देखने  के  परमाणु  मेरे  साथ  विस्तृत  बातचीत  की  थी  ।  उन्हें ने  कुछ

 सुझाव  दिये  थे  जिनकी  जांच  की  जा  रही  है  ।  उनमें  वे  कुछ  सुझाव  क्रियान्वित  भी  किये  जा  च  कें  हैं  !

 ग्र  हमारे  ग्रन रोघ  पर  ही  कार्यकरण की  जांच  करने  था  |  सुधार  के  लिए  सुझाव  पेदा

 करने थे  |  डेली  टे  ली ग्राफ  में  जो  कुछ  प्रकाशित  gar  है  SF  मने  देखा  नहीं है  परन्तु  में  उसे
 नवीकृत विवरण  नहीं  मानत ता  हुं  ।  में  यह  बता  देना  चाहता  हुं  कि  न  तो  उनके  प्रतिवेदन  में  यह  ay  =

 शम् ए

 गई  है  कौर  न  मेरे  साथ  बातचीत  में  उसका  उल्लेख  किया  गया  था  ।

 प्  द
 फिर  उन्होंने  जमनी  के  समाचारपत्रों  में  प्रकाशित  कछ  बातों  का  उत्लेख  शिगा  2  का ट

 कि  जनन  समाचारपत्रों  में  भी  कुछ  आत्म  आलोचना  होती  है  ।  इसका  में  स्वागत  करता  ह
 क्योकि

 उससे  कारें  में  सुधार  होगा  ।  हेम  प्रत्येक  बात  का  प्रतिवाद  नहीं  करना  चाहता  क्योंकि  gee  भी

 उन  पर  कुछ  दबाव  पड़ेगा  ।  में  जानते  हैं  कि  हमारा  जमाने  के  साथ  क्या  हैं  |  u  शबा

 उस बातें  में  सम्मिलित  हैं  दौर  यदि  कोई  संयंत्र  ठीक  काम  नहीं  करेगा  तो  हिन्दुस्तान  ante

 स्वीकार नहीं  करेगा  ।  इसलिए मेरा  निवेदन  है  कि  ठ  के  की  बातों के  सम्बन्ध  में  मरे  लिए  att  मं

 जाना  ठीक  नहीं  होगा  ।  परन्तु  मोटे  तौर  पर  में  यह  कह  सकता  हुं  कि  रूरकेला  में  अन्य  संयंत्रों  की

 त्  ।  मुझ तुलना  में  अधिक  कठिनाइयां हैं  ।  स्वयं  हिन्दुस्तान  स्टील  के  प्रतिवेदन  में  इसका  उत्लेख हैं

 खुशी  हैं  कि  ate  सदस्यों  मे  उस  प्रतिवेदन  से  उद्धरण  पेश  किय ेहैं  ।  इससे  मालूम ह होता  है  कि

 ag  प्रतिवेदन  बहुत  निष्पक्ष  हैं  क्योंकि  उसमे ंऐसी  बातें  भी  सम्मिलित  हैं  जो  उनके  पक्ष  में  नहीं  हैं  ।

 देते हैं  ५: ayeR ए परन्तु  ख  कि  माननीय  सदस्य  उन्हीं पं  शक्तियों  फर  ध्यान  wWaiA  किसी  दोष
 का संकेत  होता

 मल  प्रंग्रेंजी  में
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 परदार  स्वर्ण

 है  त्या  उसके  सर  की  पंक्तियों  को  छोड़  देते  हैं  जिनमें  उन  बातों  का  स्पष्टीकरण  किया  गया  होता

 है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  हमें  पुरे  प्रकरण  को  पढ़  कर  ही  कोई  निष्कर्ष  निकालना  अन्यथा  नहीं  |

 फिर  दक्षिण  के  सदस्यों--श्री  मुहम्मद इ  श्री  सुब्रमण्यम  और  श्री  थानू  पिछले--नै  तीन

 बातें कही  हैं  ।  उनमें  से  एक  सिंगरेनी  के  सम्बन्ध  में  है  ।  श्री do  ब०  faze  राव  ने  भी  उसका
 उल्लेख  किया  |  सिंगरेनी  से  भ्र ति रिक्त  उत्पादन  ३०  लाख  टन  है  झर  वह  उन  के  साथ  फ्राम

 करके ही  निर्धारित किया  गया  हैं  ।  यह  ठीक  है  कि  मंदी  उनसे  भ्रमणा  मध्य  भारत  की  प्राय  खानों

 से  अधिक  उत्पादन  होने  लगे  तो  दुरस्थ  क्षेत्रों  की  वहन की  दूरी  कम  हो  जायेगी  ।  इस  दृष्टि  से  हम

 यह  जांच  कर  सकते हैं  कि  क्या  उन  क्षेत्रों  में  उत्पादन  बढ़ाया  जा  सकता |

 कुछ  सदस्यों  ने  दक्षिण  में  कच्चे  लोहे  के  संयंत्र  इस्पात  संयंत्र  की  स्थापना  का  सुझाव

 दिया  ।  मैँ  इसके  बारे में  wae  बार  स्थिति समझा  F  Wa:  सभा  का  समय  नष्ट  नहीं  करना

 चाहता  हुं  ।  फिर  भी  मे  यह  दोहरा  देना  चाहता  हुं  कि  यदि  feat  लिग्नाइट  के  परीक्षण  सफलਂ

 हुए  तो  दक्षिण  में  ए  क  कच्चे  लोहे  के  संयंत्र  कीਂ  स्थापना  की  जा  सकेगी  ।  इसके  अतिरिक्त  ae  प्रदेश

 से  भी  मांग  as  हार  उसकी  जांच  की  जा  रही  है  तथा  यदि  वहां  का  लौह  aes  उचित  किस्म  का

 gar  और  सिंगरेनी  के
 कोयले  का  उपयोग  किया  जा  सकेगा

 तो  मे  ऐसे  अधिकाधिक  संयंत्र

 खोलना  चाहुंगा  ।

 यद्यपि  हमारे  लोहे  के  संसाघन  बहुत  हैं  परन्तु  घधातुकारमिक  कोयला  sa  के  समस्त  भागों  में

 उपलब्ध  नहीं  है  कौर  बड़े  इस्पात  संयंत्रों  की  स्थापना  भी  सीमित  संख्या  में  ही  की  जा  सकती  है  ।

 परन्तु  फिर  भी  यदि  उपलब्ध  स्थानीय  संसाधनों  को  बंगाल-बिहार  क्षेत्र
 से  घातुकामिक  कोयला

 लिए  बिना  उपयोग  में  लाया  जा  सके  तो  इस  दिशा  में  हमें  प्रयत्न  करना  चाहिए  ।  दक्षिण  में  कच्चे

 लोहे  का  उत्पादन  करने  वाला  एक  छोटा  संपंत्र  कोयम्बटूर  में  पहले ही  मौजूद  है  ।  एक  हमने  चांदा

 के  लिए  मंजूर  किया  है  जो  महाराष्ट्र  में  है  ate  बिहार-बंगाल  की  मुख्य  qt  से  बहुत  दूर  है  ।

 इसी  प्रकार  श्री  रामकृष्ण  गुप्त  ने  महेन्द्रगढ़  की  मांग  पेश की  |  वहां  भी  लौह  वयस्क  उपलब्ध

 है  परन्तु  कोयले  का  प्रदान  है  ।  भिलाई  भ्रमणा  किसी  seer  भाग  से  कोयला  कर  उसको  पिलाने

 की  संभावना की  भी  जांच  की  जा  सकती  हैं  ।  उद्यमियों को  योजनायें  पेशा  करनी  चाहिएं  are  यदि

 वे  आर्थिक  एवं  प्रविधिक  पुष्टि  से  संभव  होंगी  तो  हम  देश  के  समस्त  भागों  में  छोटे  संयंत्र  स्थापित

 करना  चाहेंगे  |  इन  संयंत्रों  को  छोटा  कहा  जाता  है  एक  लाख  टन  की  क्षमता  के  कच्चे  लोहे

 के  संयंत्र  में  भी  लगभग  छ  या  सात  करोड़  रुपये  की  लागत  लगती  है  ।  इस  प्रकार  के  बड़े  संयंत्रों

 के  म  किबले  में  हीਂ  छोटे  हैं  अन्यथा  वे  काफी  बड़ी  परियोजनायें  हैं  ।  उदाहरण के  लिए  भद्रवती

 में  ३०,०००  से  RY,coo  टन  प्रति  वर्ष  उत्पादन हो  रहा हैं  ।  इस  प्रकार एक  लाख  टन  की  कच्चे

 लोहे  की  क्षमता  वाला  संयंत्र  भी  काफी  बड़ा  है  फिर  यदि  देश  के  विभिन्न  भागों  में  ऐसे  बहुत  से
 संपत्र  हो  जायें  तो  न  केवल  स्थानीय  संसाधनों  का  उपयोग  किया  जा  सकेगा  वरन  उद्योग  का  चारों

 झोर  विभाजन भी  हो  जायेगा ।

 जहां  तक  भद्रवती  का  सम्बन्ध  प्रबन्धकों  द्वारा उसकी  क्षमता  १  लाख  टन  बनाने  के  लिए
 व्यवस्था  की  जा  चुकी  है  ।  भारत  सरकार  उसे  विशेष  किस्म  के  इस्पात ों  कौर  एलाय  इस्पात ों  का
 उत्पादन  प्रारम्भ  करने  के  लिए  प्रत्येक  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  तैयार है  ।  कुछ  माननीय  सदस्यों

 ने  इस  बात  पर  जोर  दिया
 था  ।

 हमने  निर्धारण  कर  लिया  है  यहां  भी  यह  कहा  जा  चुका  है

 कि  विशेष  किस्म
 के  इस्पात ों  के  उत्पादन  के  लिए  दुर्गापुर  में  स्थापित  किये  जाने  वाले  संयंत्र  के
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 अतिरिक्त  देश  के  अन्य  भागों  में  भी  उनके  उत्पादन  की  क्षमता  हो  सकती है  ate  भद्रवती को

 उनके  उत्पादन  के  लिए  अवद्य  ही  प्रोत्साहन  दिया  जायेगा  ।  मेंने  भद्रवती  के  सम्बन्ध में  ठोस

 प्रस्ताव  मांग  ल्  उनके  प्राप्त  हो  जाने  पर  हम  विशेष  इस्पात ों  के  उत्पादन  के  लिए  कदम

 उठायेंगे  ।

 फिर  में  इस्पात  के  कंट्रोल  के  प्रदान  को  लूंगा  ।  श्री  प्रकाश वीर  दास्त्री ने भ्रपने
 ने

 भ्र पने  समस्त

 भाषण  में  लोहा  इस्पात  नियंत्रक  के  कार्यालय  के  कार्यकरण  पर  प्रकाश  डाला  है  ।  यह  भाषण

 कुछ  समय  पुर्व  अधिक  उपयुक्त  रहा  होता  जब  कि  संभरण  कम  था  ।  उन्होंने

 लाइसेंसों  श्रोता  आयोजन  पर  जोर  दिया  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  जहां  तक  संभरण  की  स्थिति  का

 सम्बन्ध  कुछ  चीजों  को  छोड़कर wa  कमी  भूतकाल  की  चीज  रह  गई  है  ।  शेष  चीजों  के  सम्बन्ध

 में  हमारी  नीति  कंट्रोल ों को  ढीला करने  की  है  ।  हो  सकता  है  कि  ब्यौरे  की  बातों  के  सम्बन्ध  में

 कुछ  वास्तविक  कठिनाइयां  हों  परन्तु  उनका  निराकरण  कराने  का  स्थान  अन्यत्र  है  ।  इस  प्रयोजन

 के  लिए  हम  ने  दो  समितियां  नियुक्त  की  हू--लोहा  तथा  इस्पात  मंत्रणा  समिति  तौर  उसकी  एक

 उप-समिति  ।  इन  में  व्यापारी  शौर  उत्पादक  सभी  को  प्रतिनिधित्व  प्राप्त  है  तथा

 उप-समिति  के  समिति  इस्पात  नियंत्रक  हैं  ।  में  माननीय  सदस्य  के  टिप्पण  लोहा  तथा  इस्पात

 नियंत्रण  के  पास  भेज  दूंगा  और  मुझे  विशवास  है  कि  यदि  कोई  वास्तविक  कठिनाइयां  होंगी  तो  उनकी

 जाँच  की  जायेंगी  |

 रि रोलिंग  मिलों  के  सम्बन्ध  में  भी  कुछ  कहा  गया  था  ।  मेंने  यह  IGT  की  थी  कि  छोटी

 रि रोलिंग  faa  बिना  लाइसेंस  के  भी  चलाई  जा  सकेंगी  ।  हम  इसके  बारे  में  जांच  करा  रहे  हैं  कि  जिन

 क्षेत्रों  में  बड़ी  रि रोलिंग  मिले ंहैं  उनकी  पर्याप्त  है  अथवा  नहीं  ।  यदि  हम  देखेंगे  कि  कुछ
 नई  सिलों  की  मंजूरी  देन  श्रावक  है  तो  हम  बसा  ह्वदय  करेंगे  |

 fat  सो०  ao  ठाकुर
 :

 गुजरात  में  कोई  रि रोलिंग  मिल  नहीं  है  व्या  माननीय

 मंत्री  इस  संबंध  में  गुजरात  का  विचार  करेंग
 ?

 सरदार  स्वर्ण  सिह  :  गुजरात  में  रि रोलिंग मिले  हें--बड़ौदा  और  भावनगर में  ।  फिर भी

 नए  प्रस्तावों  की  जांच  की  जा  रही  है  यदि  किन्हीं  क्षेत्रों  में  उनकी  कमी  महसूस  की  जाएगी

 तो  हम  नई  मिलों  की  मंजूरी  देने  के  प्रश्न  पर  विचार  करेंगे
 ।

 श्री  प्रकादाबीर  शास्त्री  :  मैं  ने  इस्पात  कंट्रोलर  के  कार्यालय  के  सम्बन्ध  में  दो  आपत्तियां

 उठाई  थीं  जिन  के  बारे  में  मैँ  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  ।  एक  तो  यह  कि  इस्पात

 के  पदार्थों  से  भरा  SAT  पूरा  जहाज  इस  देश  में  जो  कि  राइज्ड तरीके  से  ara  ।

 इस्पात  कंट्रोलर  के  होते  ए  उसे  कैसे  श्राथराइज किया  गया  ?  gal  चीज  यह  कि  मैं  न  एक  एसी

 (3  की  चर्चा  की  थी  जिस  ने  २  या  ३  लाख  रु०  से  भ्र पना  कारोबार  शुरू  किया ak  दो  साल  के

 क श्रत्दर उस न उस  नें  १४  करोड़  रु०  का  कारोबार  किया  ।  इस  के  सम्बन्ध  में  भी  मैं  चाहता ८  कि  मुझे

 कुछ  जानकारी दी  जाय ।

 सरदार  स्वर्ण  मेरे  विचार  से  एक  जहाज  भर  सामान  चोरी  से  लाए  जाने  की  बात  एसी

 है  जिसे  कोई  भी  व्यक्ति  स्वीकार  नहीं  करेगा  ।  म  घड़ियों  waar  सोने  को  चोरी  से  लाए  जान  की

 बात  तो  मान  सकता  हूं  ।  परन्तु  यह  बात  विश्वसनीय  नहीं  है  कि  एक  भरा  जहाज  लाया  जाय
 a  उसका  पता  न  लग  सके  ।  परन्तु  चूंकि  माननीय  सदस्य  ने  सभा  भें  यह  बात  कही  है  ६सलिए

 मैं  उसके  बारे  में  जांच  गा  यदि  कोई  अनियमितता  पाई  १:एगी  तो  उचित  कायें वाही  की
 गाएगी mtd  दि

 ह  re

 मूल  अंग्रेजी  में
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 सरदार  cae

 दूसरी  बात  लोक  समिति  के  प्रतिवेदनों  में  व्यक्त  किए  गए  विचारों  के  संबंध  में  है  ।  मैं

 उसके  संबंध  में  अंतिम  उत्तर  देने  के  पूर्व  उसकी  wey  प्रकार  छानबीन  करना  चाहूंगा  ।  हें  बहुत

 खराब  स्थिति  में  हूं  क्योंकि  जिस  समय  इस  साथ  को  ब्लैक  लिस्ट  में  सम्मिलित  गया  बताया

 जाता  है  उस  समय  मैं  सायास  तथा  संभरण  मंत्री  था  कौर  उसी  समय  में  उसे  व्यादेश

 दिए  गए  |  यह  बात  वर्ष  PRxE  हे झास  पास  की  है  ।  जैसे  ही  लोक  लेखा  समिति  का  प्रतिवेदन

 प्राप्त  हुआ  मेंने  स्वयं  उसके  बारे  में  जांच  की  थी  श्र  जो  सूचना  मैं  कभी  तक  एकत्रित
 सका

 हूं  बह  में  समा  को  बताना  चाहूंगा ।

 मुख्य  आरोप  यह  है  कि  व्यादेश  एक  ऐसे  साथ  को  दिए  गए  जिसके  मुख्य  ars  को  ब्लेक  लिस्ट

 में  सम्मिलित  किया  गया  था  ।  जिस  संबद्ध  शट  का  व्यादेश  दिए  गए  थे  वह  ब्लैंक  लिस्ट  में  नहीं  था

 wit  चूंकि  उस  समह  के  wae  सार्थों  को  ब्लैक  लिस्ट  में  सम्मिलित  किया  गया  था  तथा  वह  संबद्ध

 साथ  उसमें  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  था  इसलिए  लोहा  तथा  इस्पात  नियंत्रक  के  कार्य  को  अनुचित

 नहीं  कहा  जा  सकता  यदि  उन्होंने  उस  साथ  से  खरीद  बन्द  नहीं  की  ।

 आरोप  का  दूसरा  भाग  यह  है  कि  बाद  में  उस  साथ  के  ब्लैक  लिस्ट  में  सम्मिलित  कर  लिए  जाने

 पर  भी  उसे  कुछ  व्यादेश  दिए  गए  ।  यह  ऐसी  बात  है  जिसके  संबंध में  जांच  की  जाने  की  अनावश्यकता

 है  ।  परन्तु  प्रारंभिक  छानबीन  से  मालूम  हुमा  है  कि  लोक  लेखा  समिति  के  प्रतिवेदन  में  भी  एसे

 दस  मामलों  का  उल्लेख  है  जिनमें  लोहा  तथा  इस्पात  नियंत्रक  को  ब्लैंक  लिस्ट  किए  जाने  की

 दिए  जाने  के  बाद  भी  व्यादेश  दिए  गए  थे  ।  इन  दस  में  से  सात  मामलों  में  टेंडर  की  स्वीकृति का

 पत्र  भजा  जा  चुका  है  ।  कहना  नहीं  होगा  कि  वह  स्वीकृति  झ्रंतिम  है  और  बाद  की  कार्यवाहियां  केवल
 औपचारिक

 pal  रामनाथन|चिद्धियार  He)  :
 जब

 उस  फर्म  को  ब्लैक  लिस्ट  कर  दिया  गवा  था  तो

 उसे  टैंडर  कसे  जारी

 सरदार  स्वर  fag :  जब  उस  फर्म  को  ब्लैक  लिस्ट  कर  दिया  गया  था  तब  उसे  कोई  टैंडर

 नहीं  जारी  किया  गवाँ  था  ।

 ग भ्रध्यक्ष  महोदय  :  एक  दम  तो  किसी  को  ब्लैक  लिस्ट  नहीं  कर  दिया  जाता  है  ।  उसके  विऋद्ध

 कार्यवाही की  जाती  है  ।  यही  उठता  हैं  कि  जब  किसी  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  हो  रही  हो
 तो  उसको  टेंडर  किस  प्रकार  जारी  कर  दिया  गया

 ?

 सरदार स्वरण  सिंह  :  में  सभा  को  बताना  चाहता  हूं  कि  फर्म  को  ब्लैक  लिस्ट  क

 आदेश  उसको  नहीं  दिए
 गए

 थे  क्योंकि  ब्लैक  लिस्ट  करना  कोई  कान  नी  कार्यवाही  नहीं है  ।  केवल

 उस  फर्म  के  साथ  हमारा  लेन  देन  बन्द  हो  जाता  है  ।  प्रशासनिक  अधिकारी  केवल  एक  आदेश  दे

 ता  है  कि  उस  फर्म  के  साथ  लेन  देन  न  किया  जाय  ।

 ब्लैक  लिस्ट  करने  के  ब्रा  लोहा  तथा  इस्पात  नियंत्रक  द्वारा  जारी  किए  जाते  ह  जब  कि

 टैंडर
 आदि  जारी  करने  का  काम  संभरण  मंत्रालय  का  है  ।  प्रश्न  यही  उठता  है  कि  जब  किसी

 फर्म
 को  ब्लैक  लिस्ट  करने  का  प्रस्ताव  लोहा  तथा  इस्पात  मंत्रालय  के  विचाराधीन  है  तो  संभरण

 मंत्रालय  को  इसका  किस  प्रकार  पता  लग  सकता  है  ।  इसके  विपरीत  संभरण  मंत्रालय  यदि  कोई
 काम कर  रहा  है

 तो  इस्पात
 मंत्रालय

 को  उस
 काम  के  बारे  में  जानकारी  किस  प्रकार  होगी

 मूल  भ्रंग्रेंजी  में
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 ce

 )
 श्रनदानों  को  माग

 इस  बात  का  उल्लेख  इस  कारण  fear  है  कि  मामला  यहां  का  पर  उठाया  गया  है
 ।

 मैं  समझता  हूं  कि  इस  wet  को  लोक  लेखा  समिति  के  सामने  उठाया  जाना  चाहिए  था
 ।

 परन्तु  ज़ब

 ee  गदागर  सहभाग

 है  ो  दें

 में

 गह

 ससी  सरता  फिशर  सो

 सोए  स्थिति  @

 अवगत  करा  ।

 महोदय  द्वारा  सभी  कटौती  प्रस्ताव  मतदान  क  लिय  रखे  गये  तथा  स्वीकृत  हुए
 ।

 अध्यक्ष  द्वारा  खान  कौर  इंधन  मंत्रालय  को  निम्नलिखित  मांग  मतदान

 के  लिय  रखी  गईं  तथा  स्वीकृत  am ge.

 एना  ee ee

 माग  शिक्षक

 सख्या
 वाला  वि

 खान  कौर  इंधन  मंत्रालय  क  रे६,४५८,०७००

 oy  भूतत्वीय  सर्वेक्षण  a  2,80,  9X  000

 oy  खान  कौर  इंधन  मंत्रालय  के  अधीन  विविध  विभाग  तथा

 अन्य  व्यय  ब  ३७,१६,५  १,०००

 श्ठ्  खान  इंधन  मंत्रालय का  पंजी  व्यय  .  +  WV, LR EL ove

 are  तथा  कृषि  मंत्रालय

 we  १६६०-६१  क  सिए  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  को  अनुदानों  को  निम्नलिखित  मांगें

 श्रुति को  गईं  :--

 aa  ee  eres

 सख्या
 न  नत  एतए।ल्‍ल्‍एल्‍एल्‍ल्‍एल्‍ल्‍एल्‍एएल्‍श

 दे७  ma  तथा  कृषि  मंत्रालय  द्  29,000

 ३८  -  ३५,७००

 ३६  REV  03,000

 Vo  fe  अनुसंधान  के  कै  93, 88,000

 थ्  >  >  8B,¥2,000

 ४२  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  के  अधीन  विविध  विभाग  तथा  अन्य

 न्यय  श  Ro, RE YR, 00

 १२१  बनों पर  पंजी  व्यय  .  *  *  ५,३२,०००

 १२२  खाद्यान्नों का  क्रय  .  के  च्  कै  ६.9,  25,028,000

 १२३.  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  का  अन्य  पंजी  ae  क  '४८,€४,  ४५,०००
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 गांवों do  प०  सायर  area  में  ही  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  मैंने  इस

 सत्र  में  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  के  बारे  में  बहुत  से  प्रश्न  पूछे  सनौर  उनके  जो  उत्तर  मुझे  मिले  उनसे

 मेरी  संतुष्टि नहीं  हुई
 ।

 महोदय  पीठासीन

 सबसे  पहले  पी०  एल०  Yao  के  aia  किए  गए  समझौते  को  लीजिए  ।  मैं  यह  समझता हूं

 कि  यह  समझौता  बड़ा  ही  दुर्भाग्यपूर्ण है  ।  मैं  इसको  दुर्भाग्यपूर्ण बताते  हुए  कुछ  उद्धरण  खाद्य  तथा

 कृषि की  स्थिति  PERS  पुस्तक  से  देता  हूं  जो  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  ने  प्रकाशित की  है  ।

 उसमें  बताया  गया  है  कि  waar  में  बहुत  सा  फ्लू  इकट्ठा  होता  जाता  है  क्योंकि  वहां  पर  उसकी

 खपत  नहीं  हो  पाती  है  ।  इसलिए  PER  के  पूर्वाद्ध  में  यह  समझौता  किया  गया  था  कि  चार  वर्ष

 की  अवधि  में  अमरीका  भारत  को  १६०  लाख  टन  गेहूं  तथा  १०  लाख  टन  चावल

 इस  उद्धरण  से  स्पष्ट  हो  जाता  है  कि  अमरीका  ने  भारत  को  खाद्यान्न  सहायता  देने  के  उद्देश्य

 से  नहीं  दिए  हैं  fag  इस  उद्देश्य  से  दिए  हें  कि  फालतू  गेहूं  को  बेचने  की  समस्या  हल  हो

 अब  प्रश्न  हमारे  सामने  यह  आता  है  कि  इस  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  भारत  को  ही  क्यों

 चुना  गया  ।  इसका  उत्तर  भी  इसी  प्रतिवेदन  में  दे  दिया  गया  है  ।  वह  यह  है  कि  श्रमरीका से

 ag  का  निर्यात  करने  वालों  ने  इसका  निर्यात  बिल्कुल  are  कर  दिया  था  उनको  केवल  एक

 यही  देश  दिखाई  देता  था  ।  इसीलिए  मैँ  समझता  हूं  कि  विद्वेष  शर्तों  पर  भारत  को  कहूँ  इसीलिए

 दिया  गया  है  जिससे  अमरीका  की  फालतू  पह  की  समस्या  हल  हो  जाये  ।

 यह  गेहूं  परिवहन  व्यय  समेत  ३३०  रुपये  प्रति  टन  के  हिसाब  से  खरीदा गया  था  ।  इसमें

 १४०  रुपये  प्रति  टन  १४०  रुपये  प्रति टन  अनुदान  तथा ५०  रुपये  दूतावास

 तथा  अमरीकी  गेर  सरकारी
 ८

 धवस/य  के  लिए  थे  aq  v2,  प्रतिशत  ¥2'/,  प्रतिशत
 १५  नये  पैसे  दूतावास  तथा  गैर-सरकारी  के  लिये  थे

 ।  यदि  ER Yi,
 प्रति

 दात  ऋण
 पर

 '४'/  प्रतिश्त  सूद  लगाया  जाब  तो  पता  लगता  है  कि
 ४०  वर्ष में  यह

 शत  धन  प्रतिशत हो  जाता  हे  ।  यदि  हम  इती  प्रकार  गणना  करे  तो  स्पष्ट  हो  जाता  है  कि  २३०

 रुपये  प्रति  टन  गेहूं  खरीदने  पर  अमरीका  को  ३१९  रुपये  प्रति  टन  मिल  जाते  हैं  जब  कि  आस्ट्रेलिया

 हमको  ३०५  रुपये  प्रति  टन  गेहूं  देने  को  तेयार  है  ।  में  चाहता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  कृपा  करके  हमें

 बतायें  कि  उन्होंने  से  गेहूं  नने  का  क्या  लाभ  देखा  |  हमने  क़षि  कार्यक्रमों पर  १५००  करोड़
 रुपये व्यय  कर  दिये  |  ३०  प्रतिशत  से  ६७  प्रतिशत  खाद्यान्नों  का  उत्पादन  बढ़ा  लिया  ak  wa

 ३०  से  ४०  प्रतिशत  उत्पादन  बढ़ाने  का  लक्ष्य  बना  लिया  |  जिसके  द्वारा  १०००  लाख  से  2oXo

 लाख  टन  उत्पादन बढ़  जायेगा  ।  में  नहीं  जानता  कि  ऐसा  होने  पर  भी  सरकार  को  किन  कारणों  से

 यह  १८०  लाख  टन  गेहूं  आयात  करने  को  जरूरत  महसूस  हुई
 ।

 भ्र पना  विचार  है  कि  इतनी

 मंहगी  दरों  पर  से  इतना  हि  खरीदने  से  हमारे  किसानों  का  उत्साह  नष्ट  हो  जायेगा  और

 कृषि  उत्पादन  बढ़ाने  के  सिलसिले  में  हमारे  भ्रमणकारी  आत्मतुष्ट  हो  जायेंगे  ।

 पालन  के  बारे  में  में  बताना  चाहता  हूं  कि  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  हमारा  २०,०००

 रुपये  का  विनियोजन  करने  का  विचार  हे  पर्त  हमने  मत्स्यपालन  समेत  पशु  पालन  पर  केवल  Yo

 करोड़  रुपय  की  व्यवस्था रखी  ह  ।  PENT  की  परिगणना  के  अनुसार  हमारे  देश  में  २०००  लाख

 पशु  १०००  लाख  मुर्गियां हैं  ।  परन्तु  दूध  बहुत  ही  कम  मिलता  हैं  ।  हमारी  विमान गायों  की

 अब  एसी  हालत  &  कि
 तुक  ओस  दुध  निकालने  के  सिए  उसको  aver  पोटा  जाता  है  ४

 मूल प्रंग्रेजी में



 arte २५  १८८३.  अनुदानों  की  मांगें

 हमारे  आंकड़ों  के  भ्रनुसार  हमारे  देश  में  गायों  के  दूध  का  औसत  प्रति  ऋतु  उत्पादन
 १६०

 किलोग्राम है  जब  कि  पाकिस्तान का  €१३  मलाया का  ५२०  नीदरलैंड्स

 का  ४,०४०  तथा  इज़रायल  का  ¥,28o  किलोग्राम हैं  ।  हम  गायों  की  केवल  पूजा
 करते

 न  उसे  खिलाते  हैं ब्र ौर  न  ही  ऐसा  कोई  प्रयत्न  करते  हैं  जिससे  वह  दूध  देने  लगे
 ।

 मांस  का  भी  यही  हाल  हैं  ।  PERE  में  दैनिक  भोजन  में  मांस  के  ११  कैलोरीज  होती
 थी

 जो
 अब  १९६०  में  ६  कैलोरी  हो  गई  हैं  ।  पाकिस्तान  में  यह  कैलोरीज  ११  से  २४  हो  गई  हैं

 ।  aes
 में

 भी  हम  १  कैलोरी  रोज़  लेते  हैं  जब  कि  इज़रायल  में  ७७  तथा  में ८०  ली  जाती  हैं
 |  सरकार

 से  पूछे  जाने  पर  वह  इसके  हमें  तीन  कारण  बताती  हैं  ।  पहला  पशु  का  कमजोर  होना
 ।  दूसरे

 इनको  चारा  ठीक  न  मिलना  तथा  तीसरे  इनकी  उचित  देखभाल  न  होना  ।  सरकार ने  इन

 को  सुलझाने  के  लिए  तथा  २  करोड़  पशु  घरों  की  देख  भाल  करने  के  लिए  गो संवर्द्धन
 यो

 बनायें

 बनाई  हैं  और  इस  प्रकार  उसका  विचार  १  करोड़  रुपये  प्रति  दिन  व्यय  करने  का  है  ।  मैं  जानना

 चाहता  हूं  कि  क्या  ऐसा  करना  ठीक  होगा
 ?

 मैं  तो  समझता  हुं  कि  सरकार  को  साहस  से  काम  लेना

 शौर  कौटिल्य  के  आ  में  गये  सुझाव  के  अनुसार  गाय  के  मांस

 की  सुखा  कर  निर्यात  करना  चाहिए  जिससे  कुछ  विदेशी  मुद्रा  मिल  सके  ।  राष्ट्र के  विकास  के  लिए

 भावना ग्र ों  को  दूर  रखने  की  आवश्यकता  ह  ।

 हमारे  देश  में  का  बड़ा  महत्व  हैं  कौर  Co  प्रतिशत  किसान  श्रपनी  खेती  बेलों  के  द्वारा

 ही  करते
 परन्तु  मुझे  यह  बड़े  रसोई  से  कहना  पड़ता  है  किं  देश

 के  ५०  प्रतिशत

 के  खाने  के  लिए  भी  चारा  उपलब्ध नहीं  है  ।  मेरा  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध हूं  कि  कृपा

 करके इस  ध्यान  दें  |

 सरकार  ने  मत्स्यपालन की  कौर  भी  ध्यान  नहीं  दिया  है  ।  समुद्र  तट  से  कुछ  मील  समुद्र में

 जाने  पर  ही  आपको  बिना  किसी  प्रयत्न  के  बहुत  मछली  मिल  सकती  परन्तु  अंफसोस हूं  कि  हमारे

 देश  का  २,£००  मील  लम्बा  तट  होने  पर  भी  केवल
 ४०

 लाख  रुपया  ही  समुद्र  से  मछली  पकड़ने
 के

 लिए  आवंटित किया  गया  हैं  ।  दूसरी  योजना  में  भी  अन्य  मशीनों  पर
 तना  धन

 व्यय  किया  गया

 परन्तु  मछली  पकड़ने  का  जहाज  नहीं  खरीदा  गया ॥

 में  जानता  हूं  कि  तट  के  निकट  मछली  पकड़ते  के  बार  में  बहुत  प्रगति  की  गई  हूं
 ।  मत्स्यपालन

 टेक्नॉलॉजी
 की

 केन्द्रीय
 संस्था

 में
 मछली  पकड़ने  के  क्राफ्ट  बनाये  गये  हैं

 ।
 मंडपम

 के  मैरीन  रिसर्च  इस् टी  ट्यूसडे  भी  बड़ा  wear  काम  किया  है  ।  परन्तु मुझे
 पता  लगा हूं  कि  इस  संस्था

 के  वैज्ञानिकों  को  समुद्र  में  नहीं  जाते  दिया  जाता  है  ।  मेरा  माननीय  मंत्री  से  सुझाव  है  कि  वह

 वैज्ञानिकों  को  समुद्र  में  जाने
 की

 अनुमति  दे  जिससे  वह  लोग  नवीनतम  आंकड़े  इक  ठे  ।
 योजना  आयोग से  ५०  करोड़  रुपये  का  अनुदान  मांगें  जिससे  समुद्र  से  मछली  पकड़ने  का  काम  बढ़ाया

 जा  सके  ।

 श्रीमान्‌  भारतीय  कृषि  गवेषणा  परिषद्‌  एक  रजिस्टर  समाज है  ।  इस  पर  करोड़ों  रुपये

 व्यय  किये  जाते  हैं  परन्तु  अफ़सोस  हूं  कि  कोई  सन्तोषजनक  प्रगति  नहीं  हुई  है  ।  यह  पूछे  जाते  पर

 इस  परिषद्‌  में  नारियल  पर  कब  हुई  उत्तर  मिलता  है  कि  जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही

 है  भ्र ौर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।  यह  संस्था  इस  प्रकार  काम  कर  रही  है
 ।  मेरा  सुझाव हैँ  कि

 इस  संस्था  को  मंत्रालय  में  मिला  देना  चाहिए  ate  इसका  मुख्य  पदाधिकारी  कोई  वैज्ञानिक  होना

 चाहिए ।  मेरा  माननीय  मंत्री  से  भ्रनुरोध  है  कि  पु  पालन  तथा  मत्स्यपालन के  कार्यक्रम  में

 वर्तन  करें  ।
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 सरकार  को  सूअरों  के  विकास  की  कौर  भी  ध्यान  चाहिए  ।  बाप  जानते हैं  कि  सुपर

 जल्दी  जल्दी  बच्चे  देता  हैं  ।  इसलिये  यदि  इसमें  रुपया  लगाया  जाय  तो  शीघ्र  ही  वह  रुपया  वापस

 मिन  सकता  हूं  ।  मंत्री  महोदय  को  सुपर  की  इस  प्राकृतिक  प्रकृति  का  लाभ  उठाना  चाहिए  |

 tat  शंकर  पांडियन  :  उपाध्यक्ष  महोदय  यह  बताया  गया  हूँ  कि  इस  वर्ष  हमारे
 खाद्यान्नों का  उत्पादन  ७५०  लाख  टन  हो  जायगा ।  हमें  इसकी  प्रसन्नता है  ।  परन्तु इसके  साथ  साथ

 में  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  पहली  योजना  के  आरम्भ  में  हमें  बताया  गया  था  कि  सरकार का  उद्देश्य

 देवा  को  खाद्यान्नों के  मामलों  में  आत्मनिर्भर बनाने  का  हे  ।  wa  दूसरी  योजना  मी  समाप्त  हों  गई

 है  परन्तु  वह  उदेश्य  प्रय  तक  पूरा  नहीं  चाहूँ  ।  हमें  अपनी  योजनाओं  का  परीक्षण  करना

 चाहिए ।

 भारतीय  खाद्य  समस्या ग्र ों  के  बारे  में  फोर्ड  फाउन्डेशन  ने  ag  कहा  है  कि  खाद्य  उत्पादन  बढ़ाने

 के  लिए  उर्वरकों  का  बहुतायत  से  प्रयोग  किया  जाना  चाहिए  ।  परन्तु  उर्वरकों का  सीमित  उत्पादन

 होने  के  कारण  इनका  प्रयोग  कम  होता  हें  ।  हमें  प्रयत्न  करना  चाहिए  जिससे  तीसरी  योजना  के
 सन्त  तक  पर्याप्त  उबे  रक  देश  में  उत्पन्न  होनें  लगें  ।  इसके  साथ  साथ  विशव  बैक  जैसी  संस्थानों  से

 मेरा  यह  भी  अनुरोध  हैं  कि  जब  तक  भारत  में  उर्वरक  attr  मात्रा  में  उत्पन्न  नहीं  हूं  तब

 तक  इसका  आयात  करने  के  लिए  सहायता  दें  ।  सरकार  को  यह  भी  प्रयत्न  करना  कि  देश

 में  ०  के  मूल्य  कम  करायें  जिससे  किसान  झासानी  से  इनका  प्रयोग  कर  सकें  |

 सरकार  को  यह  भी  प्रयत्न  करना  चाहिए  कि  किसानों  को  अपनी  उपज  के  न्यूनतम  मूल्य  मिल
 जायें  ।  में  समझता  हूं  कि  सरकार  ने  भी  इस  बात  को  स्वीकार  कर  लिया  है  ।  परन्तु मैं  नहीं  जानता

 fe  ma  तक  उन्होंने  कोई  ठोस  कदम  क्यों  नहीं  उठाया  है  ।

 कनाडा  ants  देशों  में  राष्ट्रीय  = TE-TETT  बनाये  रखने  के  लिए  भाण्डागारों  का

 महत्वपूर्ण स्थान  होता  हे  ।  परन्तु  में  नहीं  जानता  कि  हमारी  सरकार  ने  इस  कौर  ध्यान  कयों

 नहीं  दिया  है  ।  किसान  को  न्यूनतम  मजूरी  दिलाने  के  लिए  भाण्डागार  बनाने  नितान्त  श्राकश्यक

 &  ]

 किसानों  को  खेती  के  आधुनिक  तरीके  बताये  जाने  चाहिए
 ।

 उन्हें  उर्वरकों  के  प्रयोग

 कीटाणुओं  को  मारने  की  शिक्षा  दी  जानी  चाहिए
 ।  प्रत्येक

 क्षेत्र  की
 स्थिति

 का  श्रध्यमन करके  वहां

 समस्या त्रों  को  सुलझाने  का  प्रयत्न  किया  चाहिए  |

 मैंने  सुना  है  कि  अखिल  भारतीय  कृषि  श्रौजार  समिति  ने  यह  सिफारिश  की  है  कि  किसानों

 को  सुधरे  हुए  औजार दिए  जायें  ।  मेरा  सुझाव हे  कि  इन  सुधरे  भौजारों  के  निर्माण  की  प्रो

 भी  सरकार  को  ध्यान  देना  चाहिए  जिससे  किसानों  को  सस्ते  मूल्य  पर  मिल  सकें  ।

 मुझे  खेद  है  कि  सरकार  ने  भूमि  की  सीमा  के  बारे  में  कोई  समान  नीति  नहीं  बनाई

 हैं  ।  प्रत्येक  राज्य  अपनी  अपनी  समझ  के  काम  कर  रहा  हूँ
 ।

 में  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या

 सरकार  कोई  ऐसा  फार्मूला  बना  रही  है  जिसके  द्वारा  समान  रूप  से  श्रघिकतस  सीमा  निर्धारित  हों
 सके  ।

 मेरा  mea
 में  यही  कहना  हे

 कि
 छोटे  किसानों  को  छोटे  हाथ  से  चलाये  जाने  वाले  ट्रैक्टर  दिये

 सा जाने  चाए  जिससे  areal  के  उत्पादन  में  वुद्धि  हो  सके  ।

 कमल  प्रंग्रेजी  में
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 श्री  रामी  रेड्डी  )  मैं  प्रारम्भ  में  मंत्रालय  को  बधाई  देता  हं  कि  उन्होंने देश  में  एक

 ऐसा  वातावरण  प्रस्तुत  कर  दिया  है  कि  खाद्यान्नों  की  कमी  होने  की  आशंका  जनता  को  नहीं  रही
 ।

 पर्याप्त  भांडार  इकट्ठा  कर  लिए  गए  हैं  कौर  गहूं  के  खण्ड  समाप्त  कर  दिये  गये  हैं
 ।

 हमें

 है
 कि  चावल  के  खण्ड  भी  समाप्त कर  दिये  जायेंगें  परन्तु  एसा  नहीं  समझा  चाहिए

 कि  इससे

 हमारी  सभीं  कठिनाइयां  दुर
 हों

 गई  हैं
 क्योंकि oat  तो  प्रति  वर्ष  ५०  लाख  टन  खाद्यान्नों का  श्रायात

 सरकार कर  ही  रही  ह

 पिछले  दो  तीन  वर्षों  में  रुई  तथा  जूट  का  उत्पादन  भी  नहीं  बढ़ा  है  ।  मेरा  यही

 सुझाव  कि  खाद्यान्नों  शादी  का  उत्पादन  बढ़ाने  का  काम  झ्रापतकालीन  स्थिति  में  होने  वाले  काम

 के  समान  होना  चाहिए  क्योंकि  हाल  की  जनगणना  से  मालम  हो  चुका  ह  कि  हमारे  देश  की  जनसंख्या

 पहले  से  बहुत  बढ़  गई  है  ।  यदि  सरकार  उर्वरकों  को  लागत  मूल्य  पर  बेचे  तो  उसकी  कीमत

 ३००  रुपये  प्रति  टन  से  भ्रमित  नहीं  हो  सकती  तथापि  सरकार  उसे  ३८०  रुपये  प्रति

 रही  इस  प्रकार  सरकार  का  ५०  रुपये  प्रति  टन  का  लाभ  लेना  तय  राज्य  सरकारों  को

 fart
 लाभ  लेने  की  aerate  देना  म्रनुचित  है  ।

 सरकार  को  सम्बन्ध  में  तत्काल  कार्यवाही
 क

 रन  चाहिये
 कि

 किसानों
 को

 उवेरक
 कम

 मूल्य
 में  उपलब्ध हो

 राज्यों  को  धु्रव  उन  की  मांग  के  श्राधार  पर  दिये  जाते  हैं  ।  मेरे  विचार  से  इस  के  स्थान पर

 राज्यों  को  उन  की  वास्तविक  आवश्यकता  के  आधार  पर  ही  sata  दिये  जाने  चाहिये ं।

 यह  प्रसन्नता  की  बात  है  कि  मंत्रालय  किसानों  को  उपकरणों  के  हेतु  लोहा  कौर  इस्पात  का

 संभरण  करने  में  समर्थ  हो  गया  है  ।  तथापि  उन्हें  उक्त  इस्पात  वास्तविक  श्रावस्यकता  के  आधार  पर

 feat  जाना  चाहिये

 यह  an  का  विषय  है  कि  छोटे  पैमाने  की  सिंचाई  के  संबध  में  जो  लक्ष्य  रखा  गया  था  वह  पूरा हो

 गया है  ।  तथापि  इस  ate  अधिक  संसाधनों  कां  उपयोग  किया  जाये  ।  सरकार को  चाहिये  कि  जहां

 साधारण  कुएं  नहीं  बन  सकें  वहां  नलकूप  खोदे  जायें  ।

 खाद्यान्नों  के  प  परिवहन  बहुत  महत्वपूर्ण  है  प्रति  इस  प्रो  सरकार  को  आवश्यक ध्यान  देना

 चाहिये  |
 वाले  क्षेत्रों  को  खाद्यान्नों  का  यातायात  करने  के  लिये  भ्र ौर  ग्रीक  मालगाड़ी के  डिब्बों

 की  व्यवस्था की  जानी  चाहिये  ।

 श्री  प्र०  ना०  सिद  उपाधि  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  के  भ्रनुदानों

 बहस  के  पर  में  इस  बात  की  याद  दिलाना  चाहता  हूं  कि  १४  वर्षों  के  बाद  भी  wt  तक

 खाद्यान्न  के  मामले  में  हमारा  देश  आत्मनिर्भर  नहीं  हो  पाया  हैं  ।

 क  हमारे  मित्र  श्री  नायर  ने  पी०  एल०  Wao
 के  समझौते  की  बात  उठाई  थी  |  मैं  इस  बहस

 में  नहीं  पड़ना  चाहता  कि  वहू  समझौता  कहां  तक  वाजिब  है
 ।

 उस  का  महत्व  इस  दृष्टि
 से

 है  कि

 इतने  काल  चलान  परोस  देश  read  AA QUES FF Arte  करीर  v0  MTG  TT  गल्ला ७

 रुपये  की  लागत  से  श्रमिकों  से  मंगाया  जायेगा  ।  उसी  के  साथ  साथ  यूनाइटेड  अरब

 कै  बर्मा  पौर  दूसरे  मुल्कों  से  भी  देश  के  इन्दर  गल्ला  मंगाया  जा  रहा  है  ।  इस  का  सीधा

 मतलब  यह  है  कि  गल्ले  के  मामलों में  जो  श्रात्मनि्भरता हम  को  इन  पिछलें  १४  वर्षों के  अन्दर  प्राप्त

 कर  लेनी  चाहिये  वह  तक  प्राप्त  नहीं  हो  पायी  है  ।  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  जहां  तक

 बेसिक क  इंडस्ट्रीज  की  मशीनों  के  बनाये  जाने  का  सवाल  है
 /

 उन  को  भी  सभी
 तक

 हम  बनाने  की  हालत
 में

 क हना

 मूल  अरगजी  में
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 श्री  प्र०  ना४७

 नहीं  लेकिन  फिर  भी  झपने  उद्योगों  के  लिये  जो  कच्चे  माल  की  श्रावस्यकता कृषि  कें  द्वारा  जो

 कच्चे  माल  के  देने  का  सवाल  है  उस  कच्चे  माल  को  भी  हम  इस  देश  में  पुरे  तौर  से  पैदा  नहीं  कर  रहे

 पिछले  साल  ६  लांख  गांठ  रूई  की  अमरीका  से  मंगाने  की  बात  हुई  वहं  मंगाई  गई  ।  इस  स्थिति को

 देखते  हुए  मैं  सरकार  के  सामने  इस  बात  को  रखना  चाहता  हूँ  कि  जब  तक  कृषि  कौर  खाद्य  के  सम्बन्ध
 में

 ag  मौलिक  रूप  से  अपनी  नीतियों  में  परिवहन  नहीं  करेगी  तब  तक  वहू  इस  खाद्यान्न  की  समस्या  को  हल

 नहीं कर  सकेगी  ।  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  को  अपनी  जमीन  नीति  के  सम्बन्ध  में  फैसला  करना

 इस  के  साथ  ही  सरकार  को  किसानों  के  सम्बन्ध  में  अपनी  दाम  नीति  तथा  कर  नीति  के  सम्बन्ध  में  भी

 फैसला करना  पड़ेगा  t

 जहां तक  जमीन  नी  ति  का  ताल्लुक है  यह  जमीन  के  मालिकान  से  मध्यर्वातियों  के  खत्म  करने  के

 प्र इनको को  अभी  भी  पूरे  तरीके  से  हल  नहीं  किया  जा  सका  है  ।  सन्‌  १९६०  कौर  ६१  की  रिपोर्ट  में  भी

 कहा  गया  है  कि  कभी  तक  यह  हल  नहीं  हो  पाया  हैं  ।  कभी  तक  महाराष्ट्र  मद्रास  के

 राज्यों  में  मध्य्वातियों  की  पुरे  तोर  से  समाप्ति  नहीं  हुई  है  अभीतक उन राज्यों उन  राज्यों  में  मध्यवर्ती  पड़े  हुए

 जो  खेतीबाड़ी करे  जमीन  उस  के  हाथ  में  यह  सिद्धान्त  लागू  नहीं  हो  पाया  हैं  1  कभी  भी

 हजारों  बीघा  जमीन  कें  बड़े  मालिक  पड़े  हुए  हैं  ।  जहां  पर  कि  श्राप  ने  मध्वर्तियों को  खत्म  करना  चाहा

 वहां  पर  भी  जबरदस्ती  बेदखली  के  द्वारा  जमीन  उन  के  हाथ  से  निकाल  ली  गई  जो  कि  जमीन  को

 कौर  बोते  थे  और  वह  ऐसे  लोगों  के  हाथों  में  पड़  गई  जों  किं  अपने  हाथ  से  मेहनत  नहीं  करते  ।

 यह  लैंड  की  सीलिंग  का  सवाल  बहुत  से  चल  रहा  है  लेकिन उसके  सम्बन्ध  में  एक  स्पष्ट नीति

 सरकार  तक  नहीं  बना  पाई  हैं  ।  देश  की  पैदावार  बढ़ाने  के  सिलसिले  में  हम  को  इस  बात  को  ध्यान

 में  रखना  चाहिये कि  खेतीबाड़ी का  काम  जो  लोग  खद  अपने  हाथ  से  करते  हैं  वही  इस  देश  की  पैदावार

 को  reg  तरीके  से  बढ़ा  सकते  हैं  ।  लेंड  पर  सीलिंग  किं  थे  जाने  का  सवाल  बहुत  से  चल  रहा  है  लेकिन

 अभी  तक  ठीक  तरीके  से  इस  सम्बन्ध  में  कार्य  नहीं  हो  पाया  है  ।  इस  के  सम्बन्ध  में  ठीक  नीति  नहीं

 झचनाई जा रही है जा  रही  है  ।  भी  लोगों  के  हाथों  में  हजारों  एकड़  जमीन  पड़ी  हुई  है  फिर  भी  जमीन के

 बंटवारे  का  प्रश्न  ठीक  तरीके  से  नहीं  चल  रहा  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  ५  आदमियों के  परिवार  पर  ४०  एकड़  की  सीलिंग  की  गई  है  शौर
 ८  आदमियों के

 परिवार  पर
 ८०

 एकड़  की  सीलिंग  की  गई  है  ।  दिल्ल  में  २५  या  ३०  एकड़  पर  सीलिंग  होती

 दूसरे  सूबों  में  दूसरी  तरह  की  बात  हो  रही  है  ।  यह  झ्रावश्यक  है  कि  लैंड  सीलिंग  के  विषय में  एक  स्पष्ट

 नीति हों  ।  लेंड  सीलिंग  के  सवालं  को  जितनी  तेजी  से  तय  करना  चाहिये  उतनी  तेजी  से  सरकार  तय  नहीं

 कर  पाई हैं  ।

 इसी  के  साथ  साथ  हम  देखते  हैं  कि  जहां  तक  सरकार  की  दाम  नीति  का  सवाल  हे  वह  नीति  स्पष्ट

 नहीं  जब  तक  कृषि  के  उत्पादित  पदार्थों  के  दाम  के  सिलसिले  में  सरकार  ठीक  फैसला  नहीं  लेगी  तब  तक

 कृषि  के  उत्पादन  को  बढ़ाना  सम्भव  नहीं  हो  कुछ  कृषि  पदार्थों  के  दामों  में  वृद्धि  होने  का  नतीजा

 यह  gat  कि  लोगों  को
 पैदावार

 को  बढ़ान ेमें  दिलचस्पी  पैदा  हुई  ।  हमारे  मित्र  श्री  शिब्बन  लाल  सक्सेना

 ऊख  के  दाम  के  मामले  में  सदन  को  वतलायेंगे
 |

 परब  मैं  श्राप  को  बतलाऊं  कि  हमारे  उत्तर  प्रदेश  में  किसानों

 द्वारा  यह  मांग  करने  पर  कि  उन  को  2  रुपया  मन  ऊख  का  दाम  मिले  कौर  जो  कि  उनकों  राज से

 \o—z  वर्ष  पहले  मिलता  भी  बजाय  वह  दाम  देने  इस  पर  कैबिनेट  में  एक  डिग्री  मिनिस्टर  साहब
 के  चीनी  के  कारखाने  पर  गोली  चलाई  गई  ae  जिस  के  कि  फलस्वरूप  गोरखपुर में  दो  किसान  गोली

 से  मारें  में  चाहता  हूं  कि  इस  दाम  नीति  के  मामले  में  ठीक  तरीकें  से  विचार  कैयों  इस

 में  यह  बात  भी  ध्यान  में  रखनी  चाहिये  कि  खलिहान  के  समय  गल्ले  की  कीमत  कम  होती  है  और  जब  दो
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 चार  महीने भर  बाद  वही  गल्ला  बाजार  मेंदा  जाता  है  तो  उस  में  बहुत  TS  जाता  हैं  कौर  उस  की

 कीमत  में  करीब  दूने  का  HH  पड़  जाता  है  |  सरकार  को  इस  तरह  की  नीति  बनानी  चाहिये कि  जिस  से

 खलिहान  में  जो  गल्ले  की  कीमत  हो  कौर  बाजार  में  जो  गल्ले  की  कीमत  हो  उस  में  एक  आने  सेर  से

 ज्यादा  का
 न

 पड़े
 |

 खलिहान  बाजार  के  गल्ले  के  दाम  में  बहुत  फर्क  हीना  किसी  तरह
 से  भी

 उचित  नहीं  सरकार की  की  दाम  नीति  का  नतीजा  यह  हो  रहा  हे  कि  किसान  कौर  उपभोक्ता

 दोनों  उस  दाम  नीति  के  अ्रन्दर  पिसे  जा  रहे  हैं  ।  इसलिये  ag  बहुत  श्रावक  है  कि  सरकार  की
 दाम

 नीति  aga  ही  साफ  होनी  चाहिये  ।

 इस  समय  जो  धान  बिक  रहा  हैं  वह  पिछले  साल  के  मुकाबले  कम  दाम  पर  बिक  रहा  है  |  नतीजा

 यह  होता है  कि  खलिहान के  मौके  पर  किसान  को  गल्ले  का  दास  कम  मिलता  लेकिन  बाद  में

 जब  बही  गल्ला  बाजार  में  भ्राता  है  तो  उस  का  दाम  बहुत  चढ़  जाता  है  ।  सरकार
 को

 दाम  नीति  के

 सम्बन्ध  में  ठीक  तरह  से  और  स्पष्ट  फैसला  करना  चाहिये  ।

 इसी  के  साथ  साथ  कर  नीति  का  जहां  तक  सम्बन्ध  है  किसानों  पर  किस  तरीके  से  कर  लगे
 इस

 सम्बन्ध  में  भी  सरकार  ठीक  तरी  के  से  फैसला  करे  ।  मैं  सारे  देश  की  बात  तो  नहीं  कहना  चाहता  लेकिन  मैं

 उत्तर  प्रदेश  का  उदाहरण  देना  चाहता  हूं  ।  लेकिन  जैसी  स्थिति  उत्तर  प्रदेश  की  है  वैसी  ही  स्थिति

 लगभग सारे  देश  की  हे  ।  जो  झांकी  दिये  गये  हैं  उन  के  मुताबिक
 ८०

 फीसदी  किसान  एसे  हैं  जिन
 को  कि

 खेती  पर  खर्च  करने  के  बाद  तथा  श्रपना  जीवंत  निर्वाह  करने  के  बाद  कुछ  नहीं  बचता  हें
 ।  ऐसी  हालत

 में

 यदि  श्राप  यह  कोशिश  करें  कि  जो  किसानों  के  पास  थोड़ा  बहुत  बचे  उसे  टैक्स  द्वारा  श्राप  निकाल  लें
 तो

 फिर  उन  के  पास  कछ  भी  नहीं  बचेगा  जो  कि  वह  खेतीबाड़ी  की  तरक्की  करने  में  इनवेस्ट  कर  सेक ॥ ।

 जाहिर  हे  कि  यदि  खती  में  साधन  नहीं  जुटाये  जायेंग तो  उ  नहीं  बढ़  पायेगा

 इधर  उत्तर  प्रदेश  में  कभी  यह  बात  कर  र६  हैं  कि  सिचाई  के  सिलसिले  में  किसानों  को  जो

 तीन  खाने  फी  रुपया  रिबेट  मिलता  था  उस  रिबेट  को  उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  वापिस  लेना  चाहती

 है  ।  rarer  लाजिमी  नतीजा  यह  होगा  कि  किसानों  के  पास  जो  थोड़ा  सा  पैसा  बचत  था

 जो  कि  खती  की  तरक्की  करने  के  काम  में  भ्राता  उसको  किसानों  पर  इस  तरह  से  कर  लगा  कर

 ले  लेना  चाहते  हैं  जिसका  कि  नतीजा यह  निकलेगा कि  वह  खती  की  पैदावार

 को
 नहीं  बढ़ा  सकेंगे  ।

 इसी  के  साथ  साथ  हमको  इस  बात  को  भी  ध्यान  में  रखना  है  कि  बिना  wes  बीज  पूरे

 तौर  से  खाद  तथा  बिना  पानी  दिय  हुए  हम  खंती  की  पैदावार  को  नहीं  बढ़ा  सकते  हैं  ।  जहां

 तक  पानी  देने  का  सवाल  है  जिन  जगहों  पर  नहरें  हैं  भी  वहां  पर  भी  सिंचाई  के  लिए  पानी
 की  सप्ताई बहुत  इर गूलर है  उनको  ठीक  से  पानी  नहीं  मिल  पाता  है

 ।  सिचाई की  व्यवस्था  बिल्कुल  इरुवर
 =>  |  नतीजा  इसका  ag  है  कि  जहां हां  पर  धान  की  दो  या  तीन  फसलें  उगाई  जा  सकती

 &  wet  सेवल  धान  की  एक  फसल  हो  पाती  है  ।  यदि  राइस  पैडी  की  नर्सरी  के  लिए  बरसात  के

 पहले  पानी  मिल  जाय
 तो

 उसका  लाजिमी  नतीजा  यह  होगा  कि
 एक

 फसल  की  जगह  पर

 हम  दो  या  तीन  फसल  तक  श्रासानी  से  कर  लेंगे  ।  हमको  इस  बात  को  देखना  है  कि  जहां  इरीगेशन

 फैसेलेटीज  मौजद  हों  वहां  पर  ठीक  समय  से  पानी  नसरी  के  लिए  ठीक  समय  से  पानी  मिले  ।
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 इसमें  कोई  नहीं  है  कि  यदि  इरीगेशन  फंसे  लिटिल  जहां  पर  हों  वहां  पर  ठीक  तरह  से  पानी

 देने  कीਂ  व्यवस्था  कर  दी  जाय  तो  खेती  की  पैदावार  बढ़  जायगी  ।

 जहां  तक  किसानों  को  प्रबन्ध  बीज  उपलब्ध  करने  का  प्रदान  मंत्रालय  की  RE Ro—-|L AT की

 रिपोर्टे  में  बताया  गया  है  कि  द्वितीय  पांच-साला  योजना  के  म्राख़िर  तक  लगभग  चार  हज़ार  सीड

 मल्टी प्लिकेशन  फ़ाम  खोले  जब  कि  इस  सम्बन्ध  में  टारगेट  ४,३२८  फ़ार्म  खोलने  का  था

 चूंकि  मेरे  में  भी  एक  सीड  मल्टी प्लिकेशन  फ़ार्म  इस  लिये  इस

 विषय  में  जानकारी होने  के  कारण  में  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं
 कि  जैसे  सीड  किसान  अपने

 यहां  तैयार  कर  लेता  वैसे  इन  म  में  तैयार  नहीं  हो  पाते  हैं  ।  सरकार  को  इस  तरफ़  ध्यान  देना

 चाहिए ।  area  लेकिन  खुलने  के  बाद  वहाँ  कैसे  सीड्स  पैदा  होते  इस  पर  नियंत्रण  होना

 चाहिए  ।  इस  बात  का  प्रबन्ध  करना  चाहिए  कि  कब्जे  में  व्यवस्था  एसी  अच्छी  हो  कि  भ्रच्छे

 बीज  सारे  देश  की  दिये  जा  सकें  ।

 इस  रिपोर्ट  में  यह  भी  कहा  गया  है  कि  २३  लाख  टन  नाइट्रोजन  हक टला इर  की  ज़रूरत

 लेकिन  उसकी  जगह  इम्पोटें  किये  गये  कौर  इस  देश  में  तेयार  कि  पे  गये  शुभ भ फ़टलाइजज़  की  मात्रा  केवल

 &  लाख  टन  जिस  नतीजा  यह  है  कि  १३,  १४  लाख  टन  फ़टलाइजज़े  की  कमी  है  ।  मैं  यह

 कहना  चाहता  हं  कि  यदि  किसानों  को  अरच्द्ध द  फ़टेंलाइज जे  नहीं  पहुंचाये  तो  उस  का  लाज़िमी

 नतीजा  यह  होगा  क्रि  खाद्य  के  बारे  में  हम  ग्रात्मनिभर  नहीं  हो  पायेंगे  ।

 माननीय  उपाध्यक्ष  महोदय  ने  मुझे  दस  मिनट  का  समय  दिया  इस  लिये  एक  कौर  बात  कह

 कर  में  समाप्त करता  हं  अज  हमें  ऐसे  कैड जें  की  जरूरत  जो  गांवों  में  वैज्ञानिक
 खोजों  att  टैक्निकल  रिसर्च  के  परिणामों  फ़ैसलों  को  किसानों  तंक  पहुंचा  सकें  ।  यदि  हम

 इस  रिपोर्ट  में  दिये  गये  आंकड़ों  को  देखते  तो  ज्ञात  होता  है  कि  १९६३  तक  हम  को

 ५०  हज़ार  ग्राम-सेवकों  की  ज़रूरत  जिस  में  से  ४२  हजार  तैयार  हो  चुके  हैं  ७  हज़ार

 टेनिस ले  रहे  हैं
 ।

 जहां  तक  ग्राम-सेविकाग्ों का  सम्बन्ध
 १०  हज़ार  ग्राम-सेविकाओं  की  जरूरत

 जब  कि  लगभग  २,६००  प्रशिक्षित हो  चुकी  हैं  शौर  लगभग
 ८००

 की  ट्रेनिंग हो  रही  है
 ।  इस  से

 उन  का  कोटा  पूरा  नहीं  होगा  ।  मैं  आप  से  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इन  ग्राम-सेवकों

 सेविकाओं  को  किसी  भी  एक्सपर्ट  के  सामने  रख  कर  कौर  उन  को  कोई  एक  फ़ील्ड  दे  कर  इस  बात

 की  जांच  की  जाये  कि  उन  को  कितना  जान  है  कौर  वे  किसानों  को  विज्ञान  और  टैक्नीक  की  कितनी

 सुचना  दे  पाने  उत्पादन  बढ़ाने  के  विषय  में  उन  की  कितनी  मदद  कर  पाते  हैं  ।  मैं  यह
 निवेदन  करना  चाहता  हँ  कि  इन  ग्राम-सेवकों  ौर  ग्राम-सेविकाओं  की  शिक्षा  में  मामूल  परिवर्तन

 की  आवश्यकता  है
 ।

 मैँ  तो  यह  सुझाव  दूंगा  कि  यदि  आवश्यकता  तो  इस  समय  जितने  दिनों

 की  ट्रेनिंग  दी  जाती  उस  प्रविधि  को  दुगना  या  तिगुना  किया  जा  सकता  है  ।  लेकिन  उन

 की  ट्रेनिंग  ऐसी  कि  वें  किसानों  को  विज्ञान  और  टैक्नीक  की  खोजों  ate  फ़ैसलों  के  बारे  में

 बता  खेती  की  उन्नति  करने  के  बारे  में  उन  की  सहायता  कर  क्योंकि  यदि  विज्ञान  की

 खोजों  भ्र  सुधरे  हुए  टैक्नीक  का  शान  गांवों  तक  नहीं  जब  तक  उत्पादन  बढ़ाने  के
 नये  शर  सुधरे  हुए  तरीके  किसानों  तक  नहीं  तब  तक  खाद्यान्न  के  विषय  में  आत्म-निर्भर
 होने  में  हमारा  मुल्क  सफल  नहीं  हो  सकेगा  ॥



 ३५३ २५  १८८३  थि

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  की  मांगों  के  सम्बन्ध  में  निम्नलिखित  कटौती  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किये

 गये  ~——
 ा

 nit  कटौती  कटौती  =  अधार  कटौती

 संख्या  प्रस्ताव  की

 संख्या

 ३७  १४६९  श्री  स०  म०  बनर्जी  ,  उत्तर  प्रदेश  कौर  बिहार  में  गन्ने  a  १००  रुपये

 कीमत  बढ़ाने  में  असफल  रहना

 ३७  १४५७०  श्री  स०  म ०  बनर्जी  खाद्यान्नों  का  राज्य  द्वारा  व्यापार  १००  रुपये

 योजना  में  असफल  रहना

 Re  LAY  श्री  स०  मं०७  .  अन्य  वस् तुझ ों  की  सापेक्षता  में  १००  रुपये

 खाद्यान्नों  की  कीमतें  निर्धारित

 करने  में  सफल  रहना

 EAC)  RAN  श्री  म०  ato  भारत  में  कृषकों  कृ  जीवन  स्तर  १००  रुपये
 ऊंचा  करना

 29  २५२  श्री  म०  बो०  चक्र  उत्पादन  लागत  पर  कृषि  पदार्थों  की  १००  रुपयें

 उचित  कीमतें  निश्चित  करना

 दे  २५३  श्री  म७
 ate  ठाकुर

 पी  जन्य  पदार्थों  कोमतें  १००  रुपये

 निश्चित  करने  के  लिये  सरकार

 को
 सलाह  देने  के  लिये  एक

 कीमत  समिति  नियुक्त  करना

 श्री म०  बो० ३७  RAE  ठाकुर  TH  की  कीमतें  पुनः  २  रुपये  प्रति  १००  रुपये

 मन  निश्चित  करने  में  असफल

 रहना

 EAC)  २५४  श्री  म॑०
 बौ०  ठाकुर

 जीरे  की  कीमतों  को  गिरने  से  रोकने  १००  रुपये

 में  असफल  रहना

 ३७  २५६  श्री  मं०७  बो ०  ठाकुर  उर्वरकों  के  उपयोग  को  लोकप्रिय  १००  रुपये

 ३७  RAS  श्री  ि  बो  उनका  की  कीमत  कम  करता  १००  रुपये ठाकुर

 Aas रेड  श्री  स०  बो०
 ठाकुर  गुजरात राज्य  को  भूमि  क्षा  कटाव  १००  रुपये

 रोकने  संबंधी  काय  करने  के  लियें

 अ्रधिक  वित्तीय  सहायता  देने  की

 ७  २५६  श्री  म०  बो०  ठाकुर  «  किसानों  को  समय  पर  सुधारे  हुए  १००  रुपये

 बीज  देने  की  शानद  पकता



 पे  शूर्प  अनुदानों की  मांगें  १४५  ERR

 मांग  कटौती  प्रस्तावक का  नाम  कटोती  का  आभार  कटौती

 संख्या  प्रस्ताव  की  राशि

 सख्या
 er

 ३७  २६०  श्री  म०  बो०  ठाकुर  गुजरात  रावण  में  कच्छ  मरुभूमि  goo  रपये

 का  fara  कर  उसे  कुकी  योग्य

 बनाने  की  ग्रावश्यफता

 ३५७  र६१  श्री  स०  बी ०  ठाकुर  जहाँ  नकद  फसलें  afr  श्रनुफपात  १००  रुपये

 में  बोयी  जाती  हैं  वहां  खाद्यान्नों

 को  लोकप्रिय  बनाने  की

 Raa

 ३७  २७३  श्री  म०  बत्रा  ठाकुर  उत्पादों  तथा  कृषि  इतर  १००  रुपये

 उत्पादों  के  मुल्य  में  उचित

 श्नुषात  बनाये  रखने  में

 असफलता

 ३७७  २७४  श्री  म०
 बो०  ठाकुर

 गुजरात  राज्य  में  खाद्यान्नों  को  जमा  १००  रुपये

 करने  के  लिये  काफी  संख्या  में

 गोदाम  बनाने  में  असफल

 रहना

 ३७  र७५  श्री  मस०७  बो०  ठाकुर  उत्तर  गुजरात  में  अधिक  नलकूप  १००  रुपये

 खोदने  की  श्रावश्यकत्ता

 ३७  Ze°0  श्री  म०
 ato  ठाकुर

 खाद  के  परिरक्षण  तथा  उपयोग  के  १००  रुपये

 संबंध  में  ग्रामीणों  को  विशेष

 देने  की  श्रावस्यकता

 3%  द्र  गन्ने  को  कीमतों  को  २  रु०  प्रति  Yoo  रुपये श्री  खुश वक्त  साथ

 करने  की  अब्रावइयकता

 38  ६२६  af  वस्तुओं  की  कीमतें  निश्चित  १००  रुपये श्री  व दाववर द  राम
 करने  के  लिये  सलाहकार  समिति

 नियुक्त  करने  की  प्रावरण

 ३७  evey¥  श्री  वू ०  प०  नायर  सरकारी  क्षेत्र  में  चारा  उत्पादन  १००  रुपये

 करने  वाले  कारखाने  खोलने  की

 श्रावदयकता

 ३७  श्री  व७  ० «|  नायर ,  use  भाई  सी०  Uo  कार  जैसी  १००  रुपये

 सरकारी  संस्थानों  को  कृषि

 गवेषणा  के  लिये  धनराशि  देने

 की  नीति

 दे७  श्री  व॑०  पूठ  नायर
 test

 .  झाई०  सी  ०  Uo. AITo  के  ऊपर  १००  रुपये

 आवश्यक  नियंत्रण  न  रहना



 श्श्  2a53 —S  भू  अनुदानों की  ५३५४

 प्रस्तावक का  नाम  कटौती का  आधार  कटौती  की
 प्रस्ताव

 न

 १५८२  श्री  ५ न् ०  ए  नायर  तराई ०  सी०  To  कार  का  कार्य  १००  रुपये

 ३७  2453  श्री  न्०  qo  नायर  .  मंत्रालय  में  टैक्नीकल  atc  गर  roo  रुपये

 टैक्नीकल  तमंचा  रियों  का

 अ्रनुपात

 39  ्  4.  श्री Jo  १०  शायर  कई  Alo  To  कार  में  १००  रुपये

 प्रभाव  तथा  अन्य  पदाधिकारियों

 का  नामनिंदंशान

 39  45y¥  रु  Go  नायर  झाई०  Alo  To  AITo  को  एक  १००  रुपये

 सरकारी  संस्था  बनाने  की

 श्रावर्यकता

 3७  RUSy  श्री  तू  प  मंत्रालय  में  प्रथम  श्रेंणी  के  पदों  पर  १००  रुपये

 अधिका  की  अधिक  संख्या

 े  ७  १५८७  श्री  त्र ०  पृ०  नायर  प्रथम  श्रेणी  के  कर्मचारियों  के  लिये  १००  रुपये

 श्रनावश्यफ  व्यक्तिगत  कर्मचारी

 ३७  g4ss  श्री  qo  पृ&७  नायर  मंत्रालय  में  निजी  सचिवों  तथा  १००  रुपये

 निजी  सहायकों की  संख्या में

 कमी  करने  की  अ्रावइ्यकता

 39.0  शहर  श्री  यूँ ०  Yo  bal  देश  को  १००  रुपये त्मनिभर  बनाने  पके

 लिये  खाद्य  उत्पादन  की  वृद्धि  में

 आवश्यक  कार्यवाही  की
 आवश्यकता

 38  RAEo  श्री  Yo  नायर  किसानों  को  श्रमिक  वैज्ञानिक  १००  रुपये

 जानकारी  देने  में  सफल  रहना

 ह. न्  BxXek है  AY  £ ह  पृ७  नायर  काष  विभाग  तथा  सामुदायिक  १००  रुपये

 विकास  विभाग  के  काय  को

 समायोजन  करने  में  असफल
 रहना

 i)  १५९२  श्री  To  नायर  उद्यानों की  स्थिति  में  सुधार  करने  १००  रुपये

 के  उचित  कार्यवाही

 करने  में  सफल रहना

 38  P4KER  श्री  चुके  To  नायर  पत्ते  वाली  तरकारियों  के  १००  रुपये

 दन  में  पर्याप्त  वृद्धि  करने
 में  सफल  रहना



 APAE  art की  मांगे  १४
 १६६१

 कटौती  की प्रस्तावक  का  नाम  कटौती का

 संख्या  प्रस्ताव
 '
 राशि

 संख्या

 EAC)  १४५६४  श्री तू ७  पूठ  नायर  जनता  की  भोजन  सम्बन्धी  १००  रुपये

 आदतों  में  सुधार  करने  के

 ३८  २३८  वन  सम्पत्ति का  परिरक्षण  कौर श्री  मो०  ब०
 ठाकुर  १००  रुपये

 देय  PRE  १००  रुपये श्री  मो०  ब०  ठाकुर  गुजरात  में  पंच

 डांग  गिर  क्षेत्र  में  वन

 गवेषणा  केन्द्र  स्थापित  करने

 की  श्रावइ्यकता

 पद  R¥o  श्री  मो  न  विभिन्न  प्रकार  के  वृक्षों  को  लगा  १००  रुपये

 कर  वनों  के  विरासत आर

 विस्तार  करने  की  श्रावइ्यकता

 ३८  reo
 श्री ब्०  To  नायर  सरकारी  इमारतों  के  निर्माण  में  १००  रुपये

 सागौन के  उपयोग को  कम

 करने  में  रहना

 [1.1  2522.0  श्री  वें  ०.प०  नायर  गौण  वन  उत्पादों  के  अधिक  १००  रुपयें

 q  अच्छा  उपयोग के  लिये

 कार्यक्रम
 बनाने  में  असफल

 रहना थ

 ि  १६१२  श्री  वें  © Jo ATat e  वन  ्  के  निर्बाध  विनाश  १००  रुपये

 को  रोकने  में  प्रसाद
 रहना

 पद  १६१३  श्री  प०  नायर  वन  गवेषणा  काय  करने  में  १००  रुपये

 असफल  रहना

 1६१४  श्री व् ०  Fo  नायर  बन  विभाग  के  लिये  श्रावक  १००  रुपये

 कर्मचारियों प्रशिक्षण

 देने  व्यवस्था न  होना

 ड्८  २५७३६  श्री  पो०
 ब्  ठाकुर  प्रत्येक  जिले  में  एक  कृषि  स्कूल  १००  रुपय

 स्थापित  करने  की  आवश्यकता



 अनुदानों की  मांगें  XRX २४  १८८३

 कटौती  प्रस्तावक का  नाम  कटौती का  आधार  कटौती की

 सख्या  प्रस्ताव

 सालाना 2  EE 0]  a  ा

 R€  २७७ '  श्री  मो०
 में ०  ठाकुर  सानो  any  १००  रुपये

 ban  #
 निक  खेती  के  तरीकों ate

 उपकरण से  जानकारी  देने  के

 उनको  सूरतगढ़  तथा

 सरकारी  फार्मों  की

 मपत  यात्रायें  आयोजित  करने

 की  आवश्यकता

 ३६  र  ५७२  श्री  भा  ०  ०७  गायकवाड़  गांवों में  सस्ती  अनाज  की  दुकानें  १००  रुपये
 खोलते  में  रहना

 सरकारी  बंजर  जमीन  को ३े€  १५७३  श्री  भा०  कण  गायकवाड़  १००  रुपये
 पिन  किसानों  को  खेती  के

 लिये  देने  में  श्रसकलता

 ३६  १४७४  श्री  भा० क् ०  गायकवाड़ ड  देश  की  बंजर भूमि  में  खेती कर  १००  रुपये

 देश  LAOX  श्री  भा०  कू ०  गायकवाड़  कृषि  के  लिये  १००  रुपये

 ढूंढने  झ्रावश्यकता

 दे€  १५७६  कृषि  उत्पाद  एकत्र  करने  के  १००  रुपये
 श्री  भा०

 Fo
 गायकवाड़

 लिये  गोदामों  की  स्थापना

 की  श्रावइ्यकता

 दे€  2 Kio  श्री  भा  ०  Fo  गायकवाड़  गरीब  किसानों का  रियायती  दरों  १००  रुपये

 पर  at  जोतने  के  लिये

 ट्रैक्टर  देने  की  श्रावस्यकता

 Yo  कृषि  फलों  की  बीमारियां कम  १००  रुपये २६२  श्री  मो  ०  | ह +

 करने  के  लिये  कारणों का

 पता  लगाने  के  लिये  बड़ौदा

 में  गवेषणा  केन्द्र  स्थापित

 करने  की  श्रावद्यकता

 Vo  ४५४५०  श्री  स०  Ho  बनर्जी  भारतीय  कृषि  wag  संस्था  के  ?  ५  रुपये

 श्रेणी  ३  कौर  श्रेणी  ४  के

 क्रमों  में  श्रनियमिततायें  a

 करने  की  श्रावइ्यकता

 —_—  o_O  एएए



 ARS  अनुदानों की  मांगें  १४  PER?

 es

 संग  कटौती  TETTT  A  का  नास  कटौती  का  आधार  कटौती  की

 सख्या  प्रस्ताव  राशि

 संख्या
 acne

 So  १४५५१  श्री स०
 मठ  बनर्जी  दिल्‍ली  के  भारतीय  कृषि  गवेषणा  १००  रूपये

 संस्था  के  चतुर्थ  श्रेणी  के
 क्वार्टरों  में  बिजली  लगाने

 के  श्रावइयकता

 Vo  १५५२  श्री  स०  म०  बनर्जी  भारतीय  कृषि  गवेषणा  संस्था  १००  रुपये

 दिल्‍ली  के  चतुर्थ  श्रेणी  के
 कर्मचारियों के  fat  कौर

 अधिक  क्वार्टर

 बनाने की  आवश्यकता

 Yo  रैने  PEVE  के  की श्री स०  म०  बनर्जी  १००  रुपये

 nate  के  लिये  भारतीय कृषि

 के  रैली

 के  कर्मचारियों को  मकान

 किराया  प्रतिकर

 देने

 भत्ता
 की  बकाया ~

 मे  असमथ

 Yo  श्री स०  म  बनर्जी र ४५४  झाई  ए०  कार  कई  में  १००  रुपये

 मासिक  वेतन  के  आधार पर

 काम  करने  वाले  लोगों  के  वेतन

 में  दूसरे  वेतन  आयोग के

 आधार पर  संशोधन  करने  की

 झावर यकता

 So  cee  श्री स०  म ७  बनर्जी  भारतीय  कृषि  गवेषणा  संस्था  १००  रुपये
 के  हल  चलाने

 तथा  मालियों  को  वर्दी  देने

 में  सफल  रहना

 Vo  RUNS  श्री स०  स०  बनर्जी  भारतीय  कृषि  गवेषणा  संस्था  १००  रुपये
 के  चौकीदारों  को  बैठ  देने

 की  अ्रावश्यकता

 We  AVS  श्री  स  म०  अनर्जी  औद्योगिक  विवाद  १००  रुपये
 नियम  EUS  की  नियम  ५४

 के  प्रचीन  भारतीय  कृषि

 गवेषणा  केन्द्र  की  कायें  समिति
 की  नियमित  ase  करने  में

 असफल  रहना
 काक  ~~



 २४५  553.0  अनुदानों की  मांगें  ५२५९

 कठौती  प्रस्तावक का  नाम  कटौती का  आधार  कटौती  की

 राशि संख्या
 प्रस्ताव
 सिवा

 Vo  R4XS  श्री  ९ ह  मि  बनर्जी  भारतीय  कृषि  गवेषणा  संस्था  १००  पर्थ

 दिल्‍ली  के  सभी  विभागों  के

 दैनिक  वेतन  भोगी

 चोरियों  कीं  सम्मिलित

 ज्येष्ठता  कायम  करना

 है  Baus  श्री०  स०  म०  बनर्जी  भारतीय  कृषि  गवेषणा  संस्था  में  Roo  पय

 नियमित  संस्थापना  में  चतुर्थ

 श्रेणी  के  पदों  का  निर्माण

 न  किया  नाना  कौर  उनमें

 मासिक  वेतन  पाने  वाले  तथा

 दैनिक  मजूरी  पाने  वाले

 चोरियां  को  रखने  में

 सफलता

 So  १४६०  श्री  स०  Ho  बनर्जी  दिल्‍ली  के  भारतीय  कृषि  गवेषणा  १००  रुपये

 संस्था  के  चतुर्थ  श्रेणी  के

 कर्मचारी  के  क्वाँरों  में

 पृथक  नल  लगाने  की

 यकता

 Yo  ५६ १
 श्री  मं०  बनर्जी  भारतीय  कृषि  गवेषणा  संस्था  १००  रुपये

 के  चतु  श्रेणी  के

 चोरियों  को  वर्तमान  पदों

 के  अधीन  cart  बनाने  में

 असफल  रहना

 Vo  १५६२  श्री  स०  म०  बनर्जी  भारतीय  कृषि  200  रुपये

 नांगलोई  के  कर्मचारियों  को

 मकान  किराया  भत्ता

 तथा  प्रतिकर  भत्ते

 की  बकाया  देने  में

 असमथ  रहना

 ‘So  QKEL  श्री  Fo  छह  नायर  नारियल  तथा  सुपाड़ी  की  १००  रुपये

 रियों  के  सम्बन्ध में  गहन

 गवेषणा  करने  की  श्राव्य  कता

 «्  एएए  एएए  एएए  नन



 भ  ३६०  2%  १९६१ अनुदानों की  मांगें

 मांग  कटौती  प्रस्तावक का  नाम  कटौती  का  कटौती

 की
 प्रस्ताव

 राशि

 Yo  १५९६  श्री वें  ०  वृ  नायर  केरल  में  पोरचा  तथा  १००  श्वे

 केन्द्रों के  सुपाड़ी  गवेषणा

 का  स्तर  ऊंचा  करने  की

 श्रावईयकता

 ve  gree  श्री  दें  To  नायर  नारियल  की  जड़ों  तथा  १००  रुपये
 की  बीमारियों  की  जांच  के

 सम्बन्ध  में  विदेशी  वैज्ञानिकों

 से  सहायता  लेने  में  असफल

 रहना

 Vo  Mes  श्री Fo  प०  नायर  सुपारी  wa  केन्द्र  को  पीली  Qos  रुपये
 पत्ती  रोग  के  सम्बन्ध में

 गवेषणा  करने  के  लिये

 आवश्यक  स्तर  तक  उठाने

 नी  आवश्यकता

 Yo  श्री वें  ०  To  नायर  पौधों  को QHEE  बड़ी  बीमारियों  १००  रुपये
 की  जांच  के  लिये  रेडियो

 श्राइसोटापों  की

 सहायता  लेने  को

 बिकता

 Yo  १६००  श्री  वू०  To  नायर  केन्द्रीय  गवेषणा  १००  द्वीप

 स्टेशन  केरल

 की का  जड़  तथा  पत्तों

 बीमारी  के  कारणों  तथा

 नियंत्रण  करने  के  तरीकों

 का  पता  लगाने  में  प्रसाद

 रहना

 छह  १६०१  श्री वें  ०  प०  नायर
 बेकार  च्च्  को  रखे  रहने  सम्बन्धी

 १००  रुपये
 नीति

 श  १६०२  श्री वें  ०  Yo  नायर  रक्षात्मक  खाद्यों  को  वृद्धि  तथा  १००  रुपये
 उनकी  खपत  सम्बन्धी  नीति

 श्री वें  ०  To  नायर ्  देश  पशु  पालन  के  लिये  उपयुक्त  १००  रुपये

 राशि  की  व्यवस्था  न  करना



 २४  १८८३  झनुदानों की मांगें की  मांगें  न

 कटौती  प्रस्तावक का  नाम  कटौती  का  आधार

 संख्या  प्रस्ताव
 सख्या  राशि

 ्  १६०४  श्री  Fo  To  नायर  पशु  पालन  के  लिये  उपयुक्त  १००  रुपये

 नीतियां  कौर  कार्यक्रम

 म
 न्

 तैयार  करने  असफल

 रहना

 ्  १६०१५  श्री Fo  To  नायर  गोमांस  AIT  सुनकर  के  मांस  को  १००  रुपये

 लोक  प्रिय  बनाने  में  सफल

 रहना

 ्  ऐ  १६०६  श्री  ब्र ०  To  नायर  कार  पर  धन  राशि  व्यय  १००  रुपये

 करने  के  स्थान  पर  उन्हें  नष्ट

 करने  की  श्रावदयकता

 श्री त्र ०  To  नायर  १००  रुपये Row  पालन  केन्द्रों  के  संवर्धन  के

 सम्बन्ध  में  नीति

 १  १६०८  श्री Fo  To  नायर  भारतीय  ्य  की  नस्ल  सुधारने  १००  रुपये

 के  बारे में  नीति

 ह  १६१५  श्री दर्  To  नायर  मुर्गी  पालन  फार्मों  के  संवर्धन  के  १००  रुपये

 लिये  उचित  कार्यवाही  करने

 की  आवश्यकता

 ्  १६१६  श्री  Fo  To  नायर  मुर्गी  पालन  में  भ्र पर्याप्त गवेषणा  १००  रुपये

 श्री Fo  To  नायर  १००  रुपये छह  १६१७  मधुमक्खियों  के  पालन  के  लिये

 उचित  कार्यक्रम न  होना

 ह  १६१८  श्री  वें ०  द् ०  नायर  बतख  पालन  को  प्रोत्साहित  करने  १००  रुपये

 के  लिये  उचित  कार्यवाही न

 किया  जाता

 श  २१६१६  श्री  वू ०  To  नायर  मांस  के  लिये  विशष  नसलों  को  १००  रुपये

 पैदा  करने  में  असमर्थ रहना

 ह  १६२०  श्री तरू ०  प०  नायर  बज  बक  श्र  dead  बैंक  के  १००  रुपये

 सम्बन्ध  में  आवश्यक

 जमा  करने  के  लिये  उचित

 कदम  न  उठा

 ४१  १६२१  श्री Fo  To  नायर  गहरे  समद्रों से मछली मछली  पकड़ने  की  १००  रुपये

 नीति

 १६२२  श्री Fo  To  नायर  मेंढक के  मांस  को  लोकप्रिय  बनाने  १००  रुपये

 में  सफल  रहना



 ५२६२  १५  १९६१ अनुदानों की  मांगें

 —

 मांगे  कटौती  प्रस्तावक का  ताम  कठौती  का  आधार  कटौती

 कीं संख्या
 प्रस्ताव
 सख्या  राशि

 ह  १६२३  श्री  नें०  पीठ  नायर  ...  देवा  की  आवश्यकताओं को  ध्यान  ३००  रुपे

 में  रखते  हुए  मत्स्य  पालन  का

 व्यापक  ध... कायक्रम बनाने में बनाने  में

 असफल  रहना

 श्री है ०  पृ० ्  १६२४  संसाधनों को  देखते  हुए  मत्स्य  पालन  १००  रुपये

 के  लिये  ea.  क्य  क्रम  बनाने

 में  सफल  रहना

 ह  ore!  श्री  Fo  To  नायर  मछलियों  तथा  जलजीव  जन्तु झ्र ों  १००  रुपये

 के  सम्बन्ध  में  उपयुक्त  गवेषणा
 व

 है  क  १६२६  श्री ४ | हु  Fo  नायर  मत्स्य  उत्पादों  के  निर्यातों के  १००  रुपये
 सम्बन्ध में  नीति

 ्  श  १६२७  श्री Fo  Fo  नायर  राज्यों  को  खाद्य  सहायता  इरादा  १००  रुपये

 देने  के  सम्बन्ध में  नीति

 ह  १६२८  श्री  प०  नायर  जनता  की  भोजन  सम्बन्धी  ७,  १००  रुपये

 को  बदलने  शौर  उसके  सम्बन्ध

 में  उनकी  भावनायें बदलने  में

 असफल  रहना

 श्री £ है ०  To  मायर ४  १६३९  weal  सहकारिताएँ  में  १००  रुपये

 संगठित  करने  के  लिये  उचित

 कदम  उठाने  में  असफल  रहना

 १२२  Ws  श्री  मो०
 To

 ठाकुर  खाद्यान्नों के  ग्रा यात  को  रोकने  की  १००  रुपये

 आवश्यकता

 WRX  २४६  श्री  सो०
 ब०  ठाकुर  mara  वाले  क्षेत्रों  तथा  १००  रुपये

 पथ  ब  र

 गुजरात  में  खाद्यान्न

 २२  GRS  श्री त् ७  To  नायर  पी०  एल०  Yao  समझौते  के  १००  रुपयें

 अच्छी  शर्तें  प्राप्त  करने

 में  सफल  रहना
 न  १६२९  श्री | ह  Fo  नायर  ै  पी०  एल०  Yoo  के  समझौते  के  १००  रुपये

 अधीन  ४०  खाद्य

 परिवहन

 जहाजों
 को  देने  में  सफल



 र  १८८३  पूर्वोत्तर  रेलवे  पर  खतरे  की  जंजीरों  के  बारे  में  श्राघे  घंटे की  चर्चा  ५३६३

 न  ee  a

 मांग  प्रस्तावक  का  नाम  कटौती  का  श्र  धार  कटौती  की

 संख्या  प्रस्ताव  रदा

 संख्या
 +  a

 १२२.  १६३०  शी  Go  नायर  पी  बननननन नन एल ०  850  कार्य  क्रम  ष  १००  रुपये
 अधीन  अमेरिकी  we  की

 अत्यधिक  कीमत

 १२२  १६३१  श्री है  To  नायर  पी०  एल०  Yao  के  समझौते  के  १००  रुपये

 अधीन  भारतीय माल  का

 अमेरिका में  निर्यात  करने  का

 उपबन्ध  न  रखा  जाना

 १२२  TRIN  श्री बू ७  प०  नायर  चीनी  के  निर्यात  की  नीति  १००  रुपये

 १२२  १६३ ३
 श्री बहु  ह  नायर  गह  की  खरीद  के  अमेरिका  १००  रुपये

 के  अलावा अन्य  देशों  से

 बात  ची  त  क  रने  में

 १२२  १६३४  श्री  (०  To  नायर  पी०  एल०  Sao  के  समझौते  के  १००  रुपये
 अधीन  भारत  के  लिये  उचित

 प  राणा  रखने  में

 रहना

 RR  १६३५  श्री qo  To  नायर  खाद्यान्नों  की  खरीद  के  लिये  भारत  १००  रुपये

 को
 ऋणी

 बना  देने  की  नी  ति

 १२२  १६३६  श्री  वें०  पृ०  नायर  शर्तों  तथा  नियमों  के  १००  रुपये
 अधीत  पी०  एल०  ४८०  के

 भ्रन्तगंत  ऋण  लेने  की  नी  ति

 १२२  १६३७  श्री  श्र ७  प०  नायर  पी०  ऋण  cao  के  समझौते  के  १००  रुपये
 अधीन  ब्याज  सम्बन्धी  शर्तें

 उपाध्यक्ष  महोदय :
 उक्त  करौती  प्रस्ताव  सभा  के  are  हैं

 :

 tts  में  खतरे  की  जंजीरें

 fat  राजेन्दर  fag  :
 रेलवे  खतरे  की  जंजीर  का  दुरुपयोग  करने  से  जनता  को  नहीं

 रोक सकी  है  ।  भ्र भी  हाल  एक  प्रसिद्ध  पत्रकार  डा०  रामा  राव  के  गिरने  की  दुखद  दुर्घटना  हुई

 उस  समय  इसके  विषय  में  कई  प्रश्न  पूछ  गये
 ।

 इस  परं  रेलवे  मंत्रालय  ने  यह  उत्तर  दिया  था
 क

 गाड़ियों  में  जंजीर  का  दुरुपयोग  होता  था  वहां  से  यह  जंजीरें  हटा  दी  गयी  हैं  ।

 ह ि
 प्रत्यक्ष  महोदय  पीठासीन

 यम  णगण  णणाण  ण

 wast  में

 *अ्ाधे घंटे की घंट  की  चर्चा



 ४५३६४  पूर्वोत्तर  रेलवे  पर  खतरे  की  जंजीरों  के  बारे  में  gra  घंटे  की  चर्चा  १५  REE

 श्री  राजिन्द्र

 इसमें  सन्देह  नहीं  है  कि  जंजीर  का  दुरुपयोग  करने  से  जनता  को  बहुत  परेशानी  होती  है  ।

 इस  हिसाब  से  तो  यह  दलील  भी  दी  जा  सकती  है  कि  कुछ  लोग  पुलिस  में  गलत  शिकायतें  लिखाते

 कुछ  लोग  टेलीफोन  द्वारा  झकारण  ही  दमकल  को  बुला  लेते  इसलिये
 न

 तो  पुलिस  को  शिकायतें

 दर्ज  करनी  चाहिये  झर  दमकल  अधिकारियों  को  टेलीफोन  द्वारा  दिये  गये  संदेशों  पर  कोई

 वाही  करनी  चाहिय े।

 भिनाय  माननीय  सदस्य  को  कोई  रचनात्मक  सुझाव  देना  चाहिये  ।  ate  ट्रेनों  में

 ख़तरे  की  जंजीर  को  निष्प्रभावी  बना  देने  से  ज्यादा  हानि  होती  तो  फिर  उसके  लिये  कोई  दूसरा

 तरीका  सुझाया  जाना  ।  सरकार  उसको  लागू  करने  की  कोशिश  करेगी
 ।

 इस  प्रकार  खाली

 दोषारोपण  से  कोई  लाभ  नहीं  ।  घण्ट  की  चर्चा  इसके  लिये  नहीं  होती  ।

 श्री  राजेन्दर  fag:  सरकार  सुझावों  की  उपेक्षा  करती  है  ।

 रेलवे  मंत्री  जगजीवन  :  समझदारी  के  सुझावों  की  महीं  ।

 fait  राजेख  सिंह  सरकार  चाहती  है  कि  उसने  यात्रियों  की  सुविधा  के  ख्याल  से  ही  खतरे

 की  जंजीर  को  निष्प्रभावी  बनाना  शुरू  किया  है
 ।

 उसके  कारण  एक  बड़े  प्रतिभाशाली  व्यक्ति  की

 मृत्यु हो  गई  है  ।

 महोदय  :  उस  पर  सभा  में  चर्चा  हो  चुकी  माननीय  सदस्य  way  सुझाव  रखें  |

 खतरे  कोजंजोरको  तिथ्जभाओी  बनाने  के  करण  होने  वाली  सुविधाओं  और  सुविधायें  में  से  किसका

 पलड़ा  भारी  हैं--हमें  यह  देखता  पड़ेगा  |

 pall  राजस्  सिह  :  सरकार  को  इस  के  संतुलन  का  माग  निकालना  ।  अराजक

 तत्वों->प्रतावश्यक  तौर  पर  रखने  की जेजी र  खीं  चने  काले  लोगों  को  दीक्षित  करने  के  लिये  कोई  कानूनी

 व्यवस्था  को  जानी  चाहिये  ॥

 दूसरी  खोज  यहूदी  जनता  की  सामाजिक  चेतना  जगाई  जानी  चाहि  ।  उसे  बताया  जाना

 चहिये  कि  शरारत  से  जंजीर  खींचने  tate  ही  जनता  को  भी  हानि  होती  है  ।  इस
 में  सद्दू-च्

 सदर।८  भी  सहयोग  दे  सकेंगे  |

 माननीय  मंत्री  ने  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  को  काली  सूची  में  रखा  है  ।

 श्री  जगजीवन  राम  :  वह  इस  के  लिये  कुख्यात  है  :

 त्री  राजे  fag  यदि  माननीय  मंत्री  सेवा  जनिक  कार्यकर्ताओं  और  संसद्‌-सदस्यों  पर

 भरो  तो  उन  के  सहयोग  से  परिस्थिति  काफी  सुधर  सकती  है  ।

 तीस  यह
 है

 कि  कुछ  मेल  शौर
 एक्सप्रेस  ट्रेनों  के

 कम
 से

 कम
 पहले  तौर  दूसरे  दर्जे  के

 हैडिन  में  चे  वाले  कंडक्टर  गार्डों  को  ट्रेन  कने  का  कोई  साधन  दिया  जाना  चाहिये  ।  कोई  ऐसा
 सा  न  होता  चहिये  जिस  के  प्रयोग  से  वे  श्राववयकता  पड़ने  पर  ट्रेन  रोक  सके  ।

 मानवीय  मंत्रो  को  इन  सुझावों  पर  विचार  करना  चाहिये  ।

 मूर  प्रेमी  मे



 २४  १८८३  पूर्वोत्तर  रेलवे  पर  खतरे  की  जंजीरों  के  बारे  में  हज  घंटे  की  ३६५

 fat  स०  सो०  बनर्जी  :  हमें  देखना  है  कि  खतरे  की  जंजीर  के  अ्रनघिंक्त प्रयोग  उसे
 भावी  बताना--इन  दो  बुराइयों  में  से  कौन  सी  बड़ी  है  ?

 खतरे
 की

 जंजीर  के  भ्रनघिकृत  प्रयोग  के  लिये  किया  जा  सकने  वाला  जुर्माना  ५०  रुपये  से  बढ़ा
 कर  २४५०  रुपये  कर  दिया  गया  है  ।  इसे  लागू  करने  के  लियें  क्य  किया गया  है  ?

 सवाल  यह  है  कि  खतरे की  जंजीर  के  अनधिक त  प्रयोग  को  रोकने  के  लिये  जंजीर  को  निष्प्रभावी

 बना  कर  भले  ग्रामीणों  को  भी  वास्तविक  झावइयकता  के  समय  खतरे  की  जंजीर  खींच  कर  टेन  रोकने

 में  असमथ  बना  दिया  जाता है  ।  इस  एक  ऐसा मा  जिस  कृत्य  को  रोकने  के  लिये  रेलवे  द्वारा

 दूसरा  सामाजिक  कृत्य  कर  रही  है  ।

 २४५०रुपये  का जुर्माना कर  देने  की  सुचना  अ  घिकांदा  ट्रेनों  में  नहीं  रखी  गई  है  |  बोर्डों पर  वही  ५०
 रुप  के  जुरमाना  की  बात  लिखी हुई  है  ।  जुर्माना  बढ़ाने  की  व्यवस्था क  प्रचार  किया  जान  चाहिये  ।

 ख़तरे  की  जंजीर  रहनी  ग्र  दुरुपयोग  करने  वालों  को  समुचित  दण्ड  दिया  जाना  चाहिये  ।

 श्री  कीजिएः  प्रसाद  :  पहले  दूसरे  दर्जे के  डिब्बों  में  टेलीफोन  की  व्यवस्था  होनी

 चाहिये

 fat  लाचार  :  खतरे  की  जंजीर  का  अनधिकृत  प्रयोग  करने  वालों  के  सम्बन्ध में

 सुचना  न  देने  वालों  को  भी  दण्डित  करने  की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिये  ।

 जि  दि०  ला०  सक्सेना  खतरे  की  जंजीर  के  भ्रनधिकृत  प्रयोग  के  लिये

 कम  से  कम  तीन  महीने  की  सजा  की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिये  ।

 श्री  दी०  यह  शर्मा  :  खतरे  की  जंजीर  को  निष्प्रभावी  बनाने  के  श्रतिरिवत

 कोई  ate  मार्ग  नहीं  है  ।

 रेलवे  उपमंत्री  सेंधें  :  श्राप ने  इस
 प्रश्न  को  बिल्कुल  सही  ढ़ंग  से  पेश

 कर  दिया  है  कि  सुविधाओं  ate  श्रसुविधाओं--दोनों  में
 से

 किस  का  पलड़ा  ज्यादा  भारी  है  ।

 माननीय  सदस्यो ंने  कई  सुझाव  दिये  हैं  जुर्माना  बढ़ा  दिया
 स

 जा
 देने  की  व्यवस्था  की

 शर  यह  भी  कि  कुछ  अधिक  दण्ड  दिया  जाये  |  लेकिन  य  ह  तो  तभी  होगा  जब  खतरे  की  जंजीर  खींचने

 वाला  शरारत  करने  अपराधी  पकड़  लिया  जाये  ।  लेकिन  अपराधी  तो  पकड़ा  ही  नहीं  जाता  ।

 डिब्बे  का  पता  च  लता  पर  जब  गार्डस  उस  डिब्बे  के  यात्रियों  से  है
 तो  कोई  बताता  ही  नहीं  कि

 जंजीर  किस  ने  खींची  थी

 महोदय  क्या  कभी  भी  ऐसा  कोई  अ्रपराधी  नहीं  पकड़ा  गया  ?

 पी  सेंधें  राम स्वामी  हम  ने  मे  मजिस्ट्रेटों  को  अनुदेश  जारी  कर  दिये  हैं  कि  ऐसे  व्य वित्त यों
 के  विरुद्ध  कड़ी  कार्यवाही  की  जा  ।

 पभ्रष्यक्ष  लेकिन  कभी
 किसी  मेजिस्ट्रेट

 ने  कड़ी  कार्यवाही  की  भो  या  ऐसे  अपराधियों

 पर  वे  दो  तीन  रुपये  जुर्माना  कर
 के  ही  रह  गये  हैं

 ?

 श्री सें  वें ०  राम स्वामी :  हम  ने
 उन  को  सलाह  दी  है  भषोत्पादक  दण्ड  देने  की  |  इस  का  न्यौरते

 मुझे पता
 लगाना  पड़ेगा  |  इस  समय  मालूम  wet  ।

 में



 ५३६६  पूर्वोत्तर  रेलवे  पर  खतरे  की  जंजीरों  के  बारे  में  क  घंटे  की  चर्चा  १४५  १६६१

 भिनाय  महोदय  :  यह  भी  तो  देखना  चाहिये  कि  उस  सलाह  पर  अमल  हो  रहा
 या  नहीं  ।

 fet  सें०  वें ०  राम स्वामी  :  खतरे  की  जंजीर  को  निष्प्रभावी  बनाने  का  निर्णय  करते  समय

 प्रगति  डी  हुई  ।  इस  से  पहले  हम  सभी  उपाय  कौर  साधन  अपना  कर  देख  चुके  थे  |

 माननीय  सदस्य  का  यह  सुझाव  व्यावहारिक  नहीं  कि  हर  सवारी  डिब्बे  में  एक  रेलवे  कर्म  चारी

 रखा  जाये  ।

 एक  माननीय  सदस्य  ने  यह  सुझाव  भी  रखा  है  कि  उस  डिब्बे  के  सभी  यात्रियों  पर  जुर्माना  किया

 जो  ख़तरे  की  जंजीर  के  साथ  शरारत  करने  बाले  व्यक्ति  के  बारे  में  जानका  ी  नहीं  देते  ।

 यह  सुझाव  भी  झ्र व्या वहा रिक
 है  ।  जब  हम ग्र ौर  सारे  उपाय  कर  के  थक  तभी  हमें  पुर्वत्तिर

 रेलवे  में  ऐसी  शरारतें  रोकने  के  लिये  खतरे  की  जंजीर  को  निष्प्रभावी  बनाने  का  फैसला  करना  पड़ा

 इसलिये  कि  पी  नवेले  में  ऐसी  घटनायें सब  से  ज्यादा  होती  हैं  |

 में  इस  सम्बन्ध  में  के  सामने  कुछ  तथ्य  रखता हुं  को  बताता हूं  कि  हमारा  निर्णय

 क्यों  उचित  है  ।

 अकेले  पूर्वोत्तर  रेलवे  में  eX  में  खतरे  की  जंजीर  के  प्रयोग  की  ५,२२७  घटनायें  हुई

 जिन  में  से  ey  ५  प्रतिशत  अनुचित  १६५८  में  ऐसी  घटनायें  ७८६६  जिन  में  से  egg

 गीत  ग्र तू चित  प्रयोग  की  थीं  ।  VeyE  में  उन  की  संख्या  ११,३८२  तक  पहुंच जिन  में  co. १
 प्रतिशत  शरनजीत  प्रयोग  की  थीं  ।  १९६०  यह  संख्या  १३,६६७  हो  जिन  में  से  ov,  €  प्रतिशत

 अ  चित  et  इसप्रकार चार  वर्ष  केदौरान  ऐसी  घटनाओं में  सो  प्रतिशत  व  द्धि  हुई  उन  की संख्या

 ५,२००  से  बढ़  कर  १३,०००
 से  कुछ  ऊपर  कर्तक  पहुंच  गई  है

 ।

 प्रिय  महोदय  :  दण्ड  कितनों  को  दिया  गया  ?  सरकार
 ने  इस  संख्या  को  घटाने  के  लिये

 क्या  किया  है  ?

 प्री  सें०  जूँ ०  राम स्वामी  :  हम  ने  सामान्य  तौर  पर  इत  के  विरुद्ध  यह  कार्यवाही  की  है
 ।

 हम  ने  इस  बुराई  के  खिलाफ  समाचारपत्रों  शर  पोस्टरों  के  जरिये  प्रचार  आन्दोलन किया  है
 ।

 बड़े  बड़े  स्टेशनों  पर  इस  के  लिये  माइक्रोफोन  भी  लगाये  गये  हैं  ।

 तीव्रा  तरीका  यह  अपनाया  गया  है  कि  हम  विद्यार्थियों  को  रेलवे  अधिका  रियों  वे  साथ  उस  स्थल

 पर  ने  जा  कर  दिखाते  हैं  कि  जंजीर  के  अनधिकृत  प्रयोग  से  कितनी  हानि  होती  है  ।

 हम  ने  पसे  मामलों  की  सुनवाई  करने  वाले में  जिस् ट्रेंट ों  को  भी  ब्यौरेवार  ढ़ंग  से  बताया  है  कि

 एपी  शरारतों  से  रेलवे  शर  यात्रियों  को  कितनी  हो  जाती  इसलिये  ऐसे  अपराधियों को
 भ  वो स्पा दक  दण्ड  दिया  जाना  चाहिये  ।  अघिनियम  में  इस  के  लिये  पर्याप्त  व्यवस्था  मौजूद है  ।

 fat  शि०  ला०  सक्सेना  :  लेकिन  दण्डित  कितने  हुए  ?

 माध्यम  महोदय  :  बह  भपीत्पादक  दण्ड  है  क्या  ?  माननीय  मंत्री  इस  से  संबंधित  ग्रां कड़े

 बतायें  ?

 श्र सें०  वे ं०  राम स्वामी  :  इस  से  सम्बन्धित
 झांकने  भी  मेरे  पास  नहीं  हैं  ।

 मूर  भ्रंग्रेजी  में



 २४  Ra53  (TH)  पूर्वोत्तर  रेलवे  पर  खतरे  की  जंजीरों  के  बारे  में  च्  घंटे  की  चर्चा  ५३६७

 महोदय  जंजीर  को  निष्प्रभावी  बनाने  का  यह  नतीजा  भी  होता  है  कि  वास्तव  में

 आवश्यकता  TST  पर  भी  सदा दाय  से  भी  टेन  नहीं  डीकर  पाते  ।  उस  से  यात्रियों  के  जीवन

 को  खतरा  पैदा  हो  जात है  ।  wait  कुछ  ही  दिन  पहले  ऐसी  घटना हो  भी  चंकी है  ।

 fata  ०  रामस्वासी  :  यात्रियों के  जीवन  के  खतरे  को  कुछ  श्री-चढ़ा कर  बताया  जाता  है  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  कुछ  ही  दिन  पहले  मेरे  साथ  एक  घटना  घटी  थी ।  मेरे  पहले दर्जे  के
 डिब्बे के  दरवाजे  चलती  गाड़ी  एक  २०-२५  वर्ष  की  अवस्था  एक  नवयुवक  चढ़  अया  |

 मुझे  डर  था  कि  कहीं  वह  गिर  न  लेकिन  दूसरी  ग्रोवर  यह  भी  खतरा
 था  कि  यदि  मै  उसे  डिब्बे में

 अन्दर भरा  जाने  दू  तो  मेरी  जान  पर  भी  अन  झा  सकती  थी  ।  मेरे  जंजीर  खींचते  वह  भाग  गया

 अब  अगर  खतरे  की  निष्प्रभावी  तो  क्या  होता
 ?  इसलिये  मेरा  सुझाव है  कि  लम्बी  यात्राओं

 के  लिये  जंजीर  को  निष्प्रभावी  नहीं  बनाया  जाना  चाहिये  ।

 श्री सें०  Fo  राम स्वामी  :  उस  से  तो  खतरा  भ्र ौर  बढ़  जायेगा  |  कोई  भी  गुण्डा
 या

 हाक ८  बीच  में
 देन  रोक  कर  गड़बड़ी  कर  सकता  है  ।

 श्री  स०  सो ०  बनों  < लेकिन  अगर  गुण्डे  और  डा कू  बीक  चलती  गाड़ी  में  चढ़  प्राय  प्रौर  उस

 समय  जंजीर  निष्प्रभावी  तो  ?

 अध्यक्ष  agar  :  महि लाशों  के  डिब्बों  में  सशस्त्र  महिला-पुलिस  होनी  चाहिये  |

 हम  सभी  को  इस  में  दिलचस्पी  है  ।  मंत्रियों  की  श्रालोचना  भर  करने  से  कोई  लाभ  नहीं ।  वे

 भरसक  चेष्टा  कर  रहे  हैं  t

 तभी  घोषणा कर  दी  है  कि  भ्र परा धो को  पकड़ने  में श्री  सें०  रा सर वामी :  हम  ने
 तो

 यह

 सहायता  देने  वाले  व्यक्ति  को  ५०  रुपये  का  इनाम  दिया  जायेगा  |  चाहे  तो  हम  रसे  कौर  बढ़ा  सकते

 हैं  ।

 श्रव्य  मेरा  तो  सुझाव  यूटी  है  कि  रात  के  समय  जंजीर  को  निष्भावी  नहीं  बनाया
 चाहिये  ।

 pu  जगजीवन  राम  :  हम  इस  पर  विचार  करेंगे  ।  लेकिन  इस  में  ध्यान  रखने  की  बात  यह  है

 कि  ट्रेन  के  पुरे  सिर  के  लिखे  जंजीर  को  निष्प्रभावी  नहीं  बनाया  ऐसा  केवल  सफर के  एक  हिस्से

 के  लिये  किया  जाता  है  |  वहां  जहां  यह  कराई  सब  से  ज्यादा  जोरों  पर  होती  है  ।  कलकत्ता  से  दिल्‍ली

 कक  के  सफर  में  जंजीर  निष्प्रभावी  नहीं  बनाई  जाती  ।

 fat  शि०  ला०  सकते  :  इस  बुराई  को  करने  का  तरीका  सिफ  यही  है  कि  अपराधी को

 दण्डित  किया  जायें  ।

 श्री  जगजीवन राम  :  निचय
 ही  ।

 में  माननीय  सदस्य  की  बात  से  सहमत  हं  ।  लेकिन  इसके

 लिये  जनता  का  सहयोग  आवश्यक  है  ।  यात्रियों  के  सहयोग  के  बिना  अपराधियों  का  पता  लगाना

 मुश्किल  होगा  ।

 गजनी  शि०  ला०  सक्सेना  :  अपराधियों का  पता  लगाने  की  तो  कोशिश ही  नहीं की  जाती  ।

 च्िध्यक्ष  महोदय  कया  जंजीर
 खींचने

 पर
 ट्रेन  अपने  अपने  श्राप  रुक  जाती

 faa  अंग्रेजी  में



 ५३६८  पूर्वोत्तर  रेलवे  पर  ख़तरे  की  जंजीरों  के  बारे  में  ५  की  चर्चा  १५  १९६१

 fat  जगजीवन  राम  :  हां  ।  गाड़ी  झपने  राज  रुक  जाती  है  ।  जिस  डिब्बे  में
 जंजीर  सींची

 जाती  वहां  से  एक  सिगनल  श्री  जाता  उससे  पता  चल  जाता  है  कि  किस  डिब्बे  की  जंजीर  खींची

 गई  है  ।  गार्डे  उस  डिब्बे  में  जाता  हैं  ।  लेकिन  यात्रियों  के  सहयोग  के  बिना  जंजीर  खींचने  वाले  का  पता

 असम्भव  है  ।  जुर्माना  बढ़ाने  से  तो  तभी  लाभ  जब  अन्य  यात्री  सहयोग  करें  ।

 tara  महोदय  :  गाड  को  साये  दिये  श्र  वह  यात्रियों  से  कहें  कि  अपराधी  का  पता

 देने  वाले  को  नकद  इनाम  दिया  जायेगा  ।

 fou  जगजीवन  राम  हम  इस  सुझाव  पर  भी  प्रबल  करेंग  |

 श्री  विभूति  मिश्र  :  एक  बात है  कि  गाड़े  को  कुछ  मदद की  जरूरत है  ।  भ्रमर  कोई
 बदमाश  चेत  सींचता  है  तर  गाडे  कम्पार्टमेंट  में  जाता  है  ती  कोई  मुसाफिर  डर  के  सारे  नाम  नहीं  लेता

 मौर  गाड  कला  पड़  जाता  है  ।  इसलिये  गाडे  को  मदद  देने  का  कोई  इन्तजाम  जरूर  होना

 गाडी  कुछ  नहीं  कर  सकता  |

 yet  जगजोवन  रात  के  समय  सभी  महत्वपूर्ण  गाड़ियों  के  साथ  सशस्त्र  पुलिस
 चलती  है  ।  हर  डिब्बे  में  सशस्त्र  पुलिस  नहीं  रखी  जा  क्योंकि  किसी  भी  सशस्त्र  ब्य वित्त को
 अकेले  यात्रा  नहीं  करने  देनी  afer  ।  अ्रकेंले  पुलिसमैन  फर  गुण्डे  कौर  डाक्‌  हमला  कर  सकते

 लिये  वे  जत्थों  में  रहते  हैं  ।

 माननीय  सदस्यों  ने  कुछ  ठोस  सुझाव  दिये  हैं  ।  उनके  लिये  मेँ  उनका  आभारी  हूं  ।  मैं  उनकी

 परीक्षाਂ  कराऊंगा  |

 poem  महोदय  :  जंजीर  को  निष्प्रभावी  बनाना  ही  अधिक  उचित  जंचता  है  ।

 श्री  जगजीवन  राम  :  जंजीर  के  ग्रनधिकृत  प्रयोग  से  ट्रेनों  समय  ही  नहीं  यात्रियों
 की  जान  माल  को  खतरा  भी  पैदा  हो  जाता  है  ।  जंजीर  खींचने  का  प्रयोजन  रेलवे  को  असुविधा  ia

 करना  वरन  कोई  श्रीराधा  वृत्ति  ही  होती  है  ।  कई  बार  गुण्डे  चलती  ट्रेनों  में  चढ़  कर  यात्रियों
 को  झातिंकित  करते  gate  यात्रियों  को  मार  तक  डालते  हैं  ।  खतरे  की  जंजीर  का  फायदा  अपराध

 करने  वाले  उठाते  हैं  ।  वे  स्टे  शन  के  करीब  उससे  पहले  गाड़ी  खड़ी  करके  भाग  जाते

 उप मन्त्री  ने  बताया  है  कि  इसके  दोनों  पहलू  हैं  ।  खतरे  की  जंजीर  को  निष्प्रभावी  बनाते  का

 निर्णय  हमने  विवश  होकर  ही  किया  श्रनघधिकत  प्रयोग  की  घटनायें  इतनी  बढ़  गई  थीं  कि  हमने
 उत्तर  प्रदेश  ग्र  बिहार  राज्य  सरकारों  का  ध्याम  उनको  ओर  श्र।कर्थित्त  किया  है  ।  हमने  उनसे  मत-ठ
 रोव  किया  है  कि  व्यवस्था  की  झोर  अधिक  ध्यान  दें  ।  उन  क्षेत्रों  के  मजिस्ट्रेटों  से  भी  गया  है  कि

 ऐसे  अपराधियों  पर  श्रीधर  से  अधिक  जुर्माना  किया  जाये  ।

 इस  प्रकार
 हम  ये

 कदम  उठा  रहे  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में  यदि  कोई  अन्य  सुझाव  सहायक  हो  तो
 उसका  स्वागत  किया  |  यदि  माननीय  सदस्य  कोई  सुझाव  देना  चाहते  हों  तो  मेरे  पास  लिख  कर
 भेज  दें  ।

 में
 स्वयं  अपने  यान्त्रिक

 इंजी  नियरों
 से  यह  मालू म  करूंगा  कि  क्या  हम  कोई  अन्य  युक्ति  अकाल

 सकते  हैं  ।

 :  इन  १३०००  मामलों  में  से  कितने  चोरियों  ate  डर्क  तियों  से  सम्बन्धित
 में  यह  जानना  चाहता  हुं  कि  इनमें  से  कितने  दलों  में  गाड़ियां  सिफ  बाधा  डालने  के  लिये  रोकी

 अब्र पूर
 गईं  ate  कितनों  में  भ्र तु चित  लाभ  $5]

 ने  के
 लिये

 ? ह  क्या  आपके  पास  कोई  आंकड़े  हैं  ?

 मल  प्रंग्रेजी



 २५  १८८३  पूर्वोत्तर  रेलवे  पर  खतरे  की  जंजी  रों  के  बारे  में  भ  घंटे  की  चर्चा  ५३६६

 fat  जगजोवन  राम  जी  हमारे
 पास  ates  हैं  ।  हमने  रेलवे

 से  मालूम किया  क्रि  क्या

 उन  क्षेत्रों  में  चेन  खत्म  कर  देने  से  अपराधों  में  वृद्धि  हुई
 है  तथा हमें  बताया  गया  है  कि  ऐसा  म ी

 gar है  ।

 श्री  राजे  सिह  चेन  न  होने  पर  यदि  डिब्बे  में  श्री  लग  जाए  तथा  कोई  व्यतीत  जल  कर  मर
 जाए  तो  क्या  उसके  परिवार  को  प्रतिकर  दिया  जाएगा  ?

 ferry
 श्री  स०  मो०  इस  मामले  पर  विस्ता  रघुवंश  विचार  | Ima} हैं  जाना  चाहिये  ।  मेरा  विचार

 है ंकि  चेत  को  कायम  रखना  चाहिये  क्योंकि  उससे  सुविधा  ही  अधिक  होती  है  ।

 fart  महोदय  :  चेत  कब  से  खत्म  की  गई  है
 ?

 fat  सें०  राम स्वामी  RENE  से  ।

 जगजीवन  रास  :  एसा  ही  नहीं  है
 फि  वह  निरन्तर  बन्द  रही  है  वरन  बीच  बीच  में  कुछ

 समय  के  लिये  निकाल दी  जाती  है  ate  फिर  चालू  कर  दी  जाती

 fat  दी०  चं०  wat  :  रेलवे  मन्त्रालय  को  श्रावक  क्षेत्रों  में  प्रत्येक  डिब्बे  में  साघारणवस्त्र

 घिरी  aga  रखने  चाहिये  ताकि  उपद्रवियों  का  पता  लग  सके  श्र  उन्हें  पकड़ा  सके

 महोदय  :  इसके  लिये  टिकट  कलक्टरों  या  अन्य  कर्मचारियों  को  साधारण  सत्रों
 में  नियुक्त  किया  जा  सकता  है  ।  इसका  परीक्षण  किया  जाना  चाहिये  ।  एस  च्

 खत्म  न्हीं  की

 जानी  चाहिये  क्योंकि  वहू  यात्रियों  की  सुरक्षा  के  लिये  है  ।
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